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राज्य की प्रकृति 
॥| 


आधुनिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राज्य की 
प्रजा हैं । वह विधित: उसकी आज्ञापालन के लिए बाध्य है तथा 
उसके जीवन की रूप-रेखा राज्य द्वारा निदंशित आदशों के अनुरूप 
ही निश्चित होती हूँ । ये आदर्श ही विधि हें तथा इसी शक्ति में राज्य 
का सार निहित हैं कि अपनी सीमा-द्षेत्र के अन्तर्गत समस्त वासियों 
पर वह उन्हे प्रवर्तित कर सकता हू । क्योंकि अन्य सभस्त संधों का 
रूप ऐच्छिक हैं और वे कियी व्यक्ति को केवल तभी तक अपने 
नियम-पालन के लिए बाध्य कर सकते हें जब तक वह उनका सदस्य 
रहता है, परन्तु ज्यों ही वह किसी राज्य का निवासी हो जाता हैं, 
रसकी आशापालन के अतिरिक्त अन्य कोई विधि-संगत मार्ग उसके 
लिए नहीं रह जाता । 

अन्य सभी संघों को हुलना में व्यक्ति के ऊपर राज्य का अधिकार 
कानूनन कहीं अधिक होता है । तात्पय यह है कि आधुनिक सामा- 
जिक संगठन का सिरमौर राज्य है । समाज के प्रत्येक समुदाय पर 
इरूका प्रभुत्व और अधिकार रहता है और इस अधिकार के रखने में 
ही राज्य की विशेषता है । 


अत; स्पष्ट है कि मानव आचरण को नियंत्रण में रखते के लिये 
एक प्रणाली बन गयी है और उसी प्रणाली का-नाम राज्य हूँ। राज्य 
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के स्वरूप का जितना भी विश्लेषण किया जाय, यही प्रकट होगा कि 
यह एक प्रणाली मात्र है जिसके द्वारा मानव जीवन को नियंत्रण में 
रखने के लिए आचार-व्यवहार के कुछ सिद्धान्त लागू कर दिये जाते 
हैं। राज्य आज्ञा देता है कि चोरी मत करो और आज्ञा न मानने पर 
यह दंड देगा । वह आवश्यक कर्तव्यों का समादेश देता हे और उनके 
पालन के लिये शक्ति का उपयोग करता है। राज्य की दृष्टि में उन 
समादेशों की बैधता स्वतः सिद्ध है| ये उचित, अच्छे या 
बृद्धिमतापूर्ण हो या न हों पर राज्य के समादेश हैं, इसलिये वेध हें। 
मनृष्य किस परिस्थिति में कैसे काम करे, इसका अन्तिम निर्णय राज्य 
ही कर सकता है । इस निर्णय के वेधानिक रूप को ही राज्य द्वारा 
निर्दिष्ट “आवश्यक कतेव्य”” कहते हे । 


परन्तु ये वैध-समादेश न स्व-निर्मित हें और न स्व-प्रवतित । 
किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह के संकल्प से इनका जन्भम होता है तथा 
किसी व्यक्ति या व्यक्ति-सम ह द्वारा ही य प्रवत्तित होते हें । 


आज के राज्यों की परीक्षा कीजिये तो सवत्र यही दृश्य देख 
पडेगा कि राज्य की निर्धारित सीमा के भीतर मुट्ठी भर आदमियों 
का हुक्म शेष जनसमूह भान रहा है। यह भी पता चलेगा 
कि इन थोड़े से आदमियों द्वारा बनायें नियम चाहे वे ग्रेट-ब्रिटेन में 
“नरेश-सहित-पार्लामेंन्ट” में बनने के कारण स्व-योग्य कहलायें या 
संयुक्त राज्य अमेरिका की भाँति उनका विषय और अधिका र-ल्षेत्र सी मित 
रहता हो, पर इनका लेशमात्र भी उल्लंघन होने पर, वे मुट्ठी भर 
आदमी राज्य की समूची शक्ति का उपयोग कर अपने अधिकार को 
प्रतिपादित कर सकते हैँ । संक्षेप में, प्रत्येक राज्य शासन तथा प्रजा 
में विभकक्‍त एक प्रादेशिक समुदाय है। राज्य में व्यक्तियों का एक 
समूह होता है जो उन वैध परमादेशों को छागू करता है जिन पर 
राज्य स्थित रहता है । यह समूह ही सरकार कहलाता है । इस प्रादे- 


राज्य क्या हैं रे 


शिक समुदाय के अन्तगंत केवल इसी समूह को अपने आदेझों के 
पालन के लिए शक्ति उपयोग करने का अधिकार है । 

ध्यान रहे कि प्रत्येक राज्य में एक ऐसा “संकल्प” होता है जो 
अन्य सभी संकल्पों के ऊपर वैधानिक प्राधान्य रखता हें। इसी के 
ढ्वारा समाज के अन्तिम निश्चय प्राप्त होते हें । पारिभाषिक शब्दों में 
इसे प्रभ-सं१ लव कहते हैं । कोई अन्य संकल्प या इच्छा इसे आदंश 

हीं दे सकती। अन्तत: यह अपने अधिकार से पृथक नहीं हो 

सकती । उदाहरण के लिए, ग्रेट-ब्रिटेन में पार्लामेंन्ट-सहित-नरेश”' 
का संकल्प ऐसा हो प्रभू-संकल्प है । अपने देश की सीमा के भीतर, 
वह जो कुछ निर्णय करेगो, वह उस राज्य के भीतर समस्त रहने वालों 
पर बाध्य होगा । वे उसके निणय को अनेतिक या बुद्धि-रहित मान सकते 
हैं, फिर भी कान नन उसे मानने के लिये विवश हैं । कोई ब्रिटिश प्रजा 
जिस गिरजा मंदिर (सम्प्रदाय) से संबंध रखता है, उससे भतभेद हो 
जाने के क।रण उसे छोड़ सकता है । सम्प्रदाय या गिर्जा उसे अपने निर्णयों 
को मानने के लिये बाध्य नहीं कर सकता है किन्तु, वही बिटिश-म्रजा 
यदि अपने सरकार के आय-कर संबंधी नियमों को न भी पसंद करे 
तब भी काननन उन्हे मानने के लिए विवश हूँ । यदि उसने इन नियमों 
के प्रभाव को भानना अस्वोकार कर दिया तो उसे अनिवायत: मनाया 
जावेगा और किसी त किसी रूप में इसका परिणाम भोगना होगा । 

अत; यह भी कह सकते हैँ कि राज्य उन व्यक्तियों का समुदाय हे 
जिन्हे' यदि आवश्यक हुआ तो शक्ति-प्रयोग द्वारा नीवत की एक निश्चित 
प्रणाली के अधीन कर लिया गया है । उस समाज में हरेक आचरण 
उस प्रणाली के अनुकल होना चाहिये । समाज के स्वरूप को निर्धारित 
करने वाले नियमों को ही राज्य की विधि कहते हैं। अत: तक से 
यह भी स्पष्ठ है कि उनकी प्रमुखता अवश्यम्भावी हूं, अर्थात्‌ ये अन्य 
सब नियमों के प्रभु हैँ । इस समाज में जो व्यक्ति इन नियमों का 
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निर्माण करते हें तथा उनको प्रवत्तित करते हे शासन कहलाते हैं, 
और इन नियमों का वह अंश जो यह निश्चय करता हे कि (१) इन 
नियमों को केसे बनाया जाय, (२) किस तरह इनमें परिवर्तन किया 
जाय और (१) इन्हे कौन बनाये, वही राज्य का संविधान 
कहलाता है । 


हैं 


ऊपर राज्य की श॒द्ध वैधानिक व्याख्या ही की गयी है । बिना यह 
बतलाए हुए कि कंसे वर्तमान प्रणाली का विकास हुआ, इससे क्‍या 
लाभ होता है, इसके कार्य के साथ क्या गुणदोष भिलें हें, हमने केवल 
यही वर्णन किया है कि किस प्रकार आधुनिक समुदाय में सामाजिक 
संबंधों का नियंत्रण किया गया हें । 
यह स्पष्ट है कि यह सब जानना बहुत आवश्यक हैं । आज के 
राज्य की रूपरेखा अपने उस इतिहास का -परिणाम है जिस मार्ग से 
वह विकसित हुआ है । बिना उस इतिहास के जान राज्य नहीं समझ 
आवेगा। किसी राज्य की शक्ति का शुन्‍्य॑ में उपयोग नहीं होता 
है । निरिचित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसका उपयोग' होता है 
जिस समय जिसके हाथ मे राज्य की शक्ति का उपयोग करने का 
वेध-अधिकार होता है वह जिन उद्देश्यों को छाभदायक समभता है, 
उन्हें प्राप्त करने के लिये राज्य के विधि-विधानों में अन्तर करता 
रहता है । इस प्रकार के बने राज्य में क्या गुण हें और क्‍या भय, 
इसका निर्णय हम तभी कर सकेंगे जब हम उसके उद्देश्यों और उनकी 
पूत्ति से लिए किए गए उपायों के औचित्य आदि के संबंध में अपना 
विचार निश्चित कर ले । 
राज्य के इतिहास को बतलाने का में यहाँ उपक्रम नहीं करूँगा । 


राज्य क्‍या है (्‌ 


यहाँ पर केवल इतना ही जोर देना पर्याप्त होगा कि ऐतिहासिक 
घटनाओं की एक लम्बी श्रूखंठला के परिणाम स्वरूप राज्य को 
“संश्रभु” संस्था का रूप प्राप्त हुआ है। इनमे सबसे महत्त्वपूर्ण घटना 
योरोपीय इतिहास के सुधार यूग (+९६0777807 ) की है जब एक 
ऐसे संगठन की आवश्यकता प्रतीत हुई जिसे अधिक्रार का पूरा 
दावा हो और जिसके द्वारा अन्तिम निर्णय प्राप्त किए जा सकें | अन्य 
सभी तत्कालीन संस्थाओं के ऊपर राज्य का प्राधान्य इसलिए हुआ 
क्योंकि उस समय उसके समान व्यत्रस्था तथा शान्ति स्थापित करन 
का दावा और कोई नहीं कर सकता था। धार्मिक भिव्वासों की 
अनेकता द्वारा उत्पन्न अराजकता केवल संघर्ष ही पैदा कर रही थी। 
आर्थिक संगठन अत्यन्त स्थानीय तथा संकुचित होने के कारण साथे- 
जनिक व्यवस्था को स्थापना में असभर्थ थे। राज्य ही एकमात्र ऐसी 
संस्था के रूप में प्रकटित हुआ जिसमें ऐसे वेध-परमादेशों को प्रव- 
त्तित करने की क्षमता थी जिनका जन-समूह आदर करते । यह जीवन 
को इसलिए व्यवस्थित कर सका कि बिना इसके आदेश के, कोई 
व्यवस्था सम्भव नहीं थी । राज्य की प्रतिस्पर्द्धी अन्य संस्थाये भी थी 
जो लोगों को अपना अनुवर्ती बना लेने के लिए पूर्णरूपेण प्रयत्नशील 
थीं। परन्तु राज्य इन सब पर इसलिए विजयी हुआ कि मनुष्य को 
अपने संकल्प के अधीन कर लेने की उसमें स्वाभाविक योग्यता थी । 


राज्य अपना संकल्प लाग करते में क्‍यों समर्थ हुआ ? यह 
सम'भने के लिए उसकी शुद्ध वंधानिक रचना 'का विचार छोड़कर 
दाशंनिक समीक्षा करनी होगी । यहाँ स्पष्टतः दो भिन्न दृष्टिकोण से 
विचार करना होगा । यह समझना होगा कि सधारणत: राज्य का 
क्या काम है, समय-समय पर उसके द्वारा लागू किए गए अनुशासनों 
को कौ से मीमांसा की जाये ? ये वैध परमादेश साधारणत: कंसे हों, 
यह समझने के लिए हमको एक आधार या मापदण्ड खोजना होगा | 
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किसी राज्य के स्वभाव को एक शब्द में ही कंसे जान लिया जाता 
है, जैसे उदाहरणार्थ “फ्रांस का प्राचीन शासन ? हम किस प्रकार इस 
निर्णय पर पहुंचते हैं कि प्राचीन शासन के सभय का फ्रेच राज्य उस 
काम को पूरा करने अयोग्य था जिसके लिए वास्तव राज्य 
की सत्ता हे ? 


राज्य से जिन कर्तव्यों को पूरा करने की माँग की जाती हे उन्हे 
निभाने की उसमें जो क्षमता है, उसी को उसका अधिकार कहते हें । 
उदाहरण के लिए उसकी प्रजा यह इच्छा करती हूँ कि उसके प्राण 
और सम्पति की रक्षा हो | तब राज्य इस इच्छा को पूरी करने के 
लिए अपन वैध अनुशासन जारी करता है । उसकी प्रजा अपने ढंग 
से द्वर की पूजा करना चाहती हे, वह यह नहीं चाहतं। कि किसी 
प्रकार के धामिक विचारों के बारे में कोई रुकावट हो । यदि इस 
माँग का विरोध नहीं होता तो राज्य धार्मिक सहिष्णुता को बंध परभा- 
देश बना देता है । फांस को राज्यक्रांति केवल इसलिए हुई कि वहाँ 
की प्राचीन शासन व्यवस्था में जो बंध आदेश थे, उनके कारण राज्य 
के सदस्य जो भाँगे पेश करते थे, उनको पूरा करना असंभव था । 


इस प्रकार प्रजा की माँग के द्वारा ही वेध-परमादेश तयार होते 
हैं । राजनीतिक शक्ति के केन्द्र को अपनी इच्छाओं से जो प्रभावित 
कर सकते हैं उन्हीं को इच्छा अथवा कामना के अनूसार यह 
आवश्यक कत्तंव्य या परमादेश बनते हें । इन इच्छाओं को पूरी करन की 
चेष्टा में ही उस राज्य की विधियाँ बनती हैं। और इनका यूण उन 
इच्छाओं की पूर्ति की मात्रा पर निर्भर करेगा। राज्य के सामने उसके 
सदस्यों के समहों की श्रतिद्वन्दी इच्छाओं का ढेर रहता है । उनूमें से 
कुछ को चुनकर वह “आवश्यक कतेव्यों का वेधानिक आवरण” पहना 
देता हैं। कौन सी इच्छा मानी जाय, इसका सिद्धांत एक ही ढ़ंग से तय 
नहीं होता । काल तथा स्थान के अनूसार इसका निश्चय होता रहता 
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है । पश्चिमी सभ्यता में हम किसी राज्य की कल्पना भी नहीं कर 
सकते जो राष्ट्रीय शिक्षा की प्रणाली चलाने के लिए अपने सदस्यों से 
कर न वसूल करता हो । फिर भी हम देखते हें कि डेढ़ सौ वर्ष पहले 
यह विचार कल्पना के परे था कि कोई राज्य ऐसे काम में धन 
देने के लिए,अपने सदस्यों को विवश करे। पहले जो माँग प्रभावशून्य 
थी, समय पाकर अब उसे कोई रोक नहीं सकता। 

ऐसा क्‍यों है ? प्रकट है कि जिनके हाथ में राज्य का अधिकार 
है उन्होंने इसे आवश्यक, बुद्धिमत्तापूर्ण या उचित समझा कि राष्ट्रीय 
शिक्षा प्रणालो की माँग को स्वीकार कर हे। किन्तु हमें यह भी पता 
लगाना है कि ऐसी मांगें किसी काल अथवा स्थान विशेष पर किस 
प्रकार प्रभावशालिनी हो जाती हैं। स्पष्टतः इसका उत्तर यह नहों हो 
सकता कि माँग उचित थी, प्राय: राज्य ऐसी माँगों को ठुकरा देता हे 
जो यूक्तियुत होती हैं और ऐसी माँग स्दीकार करलेता है जो देखने 
में कभी भी यूक्तियुत नहीं कही जा सकतीं | पूरी की हुई माँग को 
तह में ब॒ुद्धभावी का होना आवश्यक नहीं है क्योंकि राज्य-नेता हमेशा 
बुद्धिमानी से काम नहीं किया करते । आवश्यकता अधिक स्पष्ट कारण 
मालूम होती है । लेकिन, तब हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता 
है कि किसी खास काल या स्थान पर क्यों राज्य किसी एक माँग को 
आवश्यक समझता है और दूसरी को नहीं ? 


निस्संदेह, जिन उद्देश्यों से राज्य-नेता ऐसे अवसरों पर 
काम करते हैं, वे इतने उलभे हुए होते हैं कि आसानी से नहीं 
समभाये जा सकते । अनेक कारणों से ऐसा होता हें---इसका एक 
कोई कारण नहीं है । फिर भी, साधारणतः: यह मान लेना चाहिए 
कि किसी एक राज्य का रूप उसके अधीन समाज सें प्रचलित आशथिक 
व्यवस्था का ही एक प्रकार होगा । हर प्रकार के समाज में आर्थिक 
शक्ति पर अधिकार या निर्य॑त्रण के लिए संघर्ष होता हे, इसलिए कि 
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जिनके हाथ में यह शक्ति है, वे उस शक्ति के अनुसार अपनी माँगें प्रभावी 
करते है । ऐसी दशा में, इन माँगों को वेध बनाने 
वाली विधि ही कानून हैं । जिस समय या स्थान पर आर्थिक शक्ति 
जिस प्रकार बंटी हुई होगी, उसी प्रकार उस समय तथा स्थान पर 
कानूनी आदेश अथवा आवश्यक कर्त्तव्य छागू किए जायेंगे। ऐसी 
परिस्थितियों में राज्य, आर्थिक व्यवस्था पर जिनका अधिकार होता है 
उन्ही की भाँगों को व्यक्त करता हे । कानूनी व्यवस्था केवल एक 
अवगृण्ठन ह. जिसके पीछे शक्तिशाली आर्थिक स्वार्थ राजनीतिक 
अधिकार का लाभ उठाता है। राज्य, अपने कार्य में, जानबूक कर 
सर्वंसाधा रण के प्रति न्याय या कल्याण की खोज नहीं करता बल्कि 
व्यापक रूप में समाज के शक्तिशाली वर्ग के स्वार्थों का प्रतिपादन 
करता हैं । 


ऊपर लिखी बात से हमारा जो तात्पर्य हे और हम जो समभाना 
चाहते हैं उससे अधिक अर्थ निकालने की असावधानी हमें नहीं 
करनी चाहिए | हमने केवल राज्य की सामान्य प्रवृत्ति बतलायी 
है । उसके कामों के विस्तार को नहीं समफाया गया है । साधारणत£ 
तक यह किया गया हैँ कि जिसके पास सम्पति होती है, उन्दीं को 
विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और जिनके कोई सम्पति नहीं होती वे 
इनसे वंचित रहत हैँ। इसी से यह भी मालूम होता है कि किसी 
समाज में स्वामित्व का संतुलन जिस प्रकार बदलता है उसी प्रकार 
राज्य के कार्य का संतुलन भी बदलरूता रहेगा । यह सही है कि इस प्रकार 
का परिवत्तंत शायद ही कभी तुरन्त होता हो और पूरी तौर से तो 
कभी भी नहीं होता । ऐतिहासिक गतिविधि में समय की ऐसी ठस लगती 
रहती हे कि हर प्रकार के परिवत्तंत आंशिक होते ह । ऐसी बहुत कम 
वर्ग होंगे जो अधिकार पाकर चरम सीमा तक उसका उपयीग करों। नए 
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साम्य के प्रति अपने विरोबियों की स्वीकृति उन्हें खरीदनी पड़ती है । 
अधिकार पाने के बाद ऐसा अवसर कम नहोगा जब कि वे यह न 
महसूस करें कि उन्हें असली संतोष तभी मिलेगा जब कि अपने से 
अलग लोगों को भी मिला लिया जाय । अपने विरोधी के अधिकार 
के समय अपने अलग रखे जाने के कष्ट का वे अनुभव कर चुके 
होते हैं । इसीलिए नए साम्य में उन्हें सबकी सहमति उचित मालूम 
पड़ती हैं । किन्तु किसी राज्य के कानूनों का अध्ययन करने पर 
हरेक को मालूम हो जायगा कि राज्य के नाम पर काम करने वाले 
बर्ग की माँगों का ही उनसे संबंध है। इंगलैन्ड में श्रमिक्ष सघ 
के कानून का, अमेरिका में साभोदारी की स्वतन्त्रता का, प्रज्ञा 
के कृषि सम्बंधी कानून का इतिहास, ये सब इस बात के उदाहरण 
हैं कि आर्थिक व्यवस्था पर जिस वर्ग का अधिकार था, उसने अपन 
हितों की रक्षा के लिए राज्य से वैसा कानूनी अनुशासन जारी' 
करवा दिया। 


हम यह नहीं कहते कि शासक वर्ग में न्याय तथा उचित 
रूप से काम करने की इच्छा ही नहीं होती । किन्तु, भिन्न प्रकार से 
रहने वाले आदमी की विचारधारा भी भिन्न होती है। इसलिए 
जब कोई वर्ग समुदाय के हित में आवश्यक कानूनी कत्त॑व्यों के 
निर्धारित करने की समस्‍या पर विचार करता है तो उसके मन के 
भीतर जो अद्धं-चेतन विचार बेठा रहता है, वास्तव में उसी के 
अनुकूल वह न्याय तथा अच्छाई-बराई के सम्बन्ध में निश्चय कर 
पाता हैं । अमीर आदमी सुख को खरीदने में सम्पत्ति की शक्ति 
का पूरा अनुमान कभी नहीं लगा पाता। धार्मिक व्यक्ति नैतिकता 
के ऊपर धार्मिक विश्वास के प्रभाव का आवश्यकता से अधिक 
अनुमान करते हे । विद्वान्‌ व्यक्ति पांडित्य और बुद्धिमता का 


आवश्यकता से अधिक सम्बन्ध समझ लेते हे । हमारे अनुभव हमको 
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बंदी बना लेते हें और चूंकि हमारे अनूभवों का मुख्य भाग रोटी 
चलाने के प्रयत्नों से प्राप्त होता है, इसलिए जिस प्रकार हम अपनी 
जीविका चलाते है उसी के द्वारा उचित और अनुचित के सम्बन्ध 
में हमारे पवके विचार बन जाते हैं | जॉन ब्राइट फेक्ट्री कानूनों के 
महत्व को इसलिए कभी न समभ सका कि स्वरय॑ स्वामी होने के 
कारण उसके जीवन के तीज अनुभव उनके विपरीत थे । लॉर्ड शाफूट्स- 
बेरी जैसा जमीदार जो कलर कारखाने-सम्बन्धी कानून के मौलिक 
न्याय को आसानी से समझे गया, यह कभी न सभभ सका कि 
कृषि-अमिकों की दशा को सुधारने के लिए भी कुछ करना चाहिए । 
अमेरिकन संघ के कई राज्यों में दासों के स्वामी पूरी सच्चाई के 
साथ यह विश्वास करत थे कि दास-प्रथा गुलामों के ही हित में है । 

कभी यह भी कहा जाता हूँ कि यह सिद्धान्त उती समुदाय के ऊपर 
लागू हो सकती हूँ जहाँ सत्ता का रूप कुलीनतंत्रीय है । उदाहरणार्, 
यदि इंगलन्ड में मताधिकार केवल मध्यम वर्ग तक ही सीमित है 
उसी के अनुरूप स्वभावतः विधान बनेगा। किन्तु, जिस राज्य में 
प्रजातन्‍्त्र हे और व्यापक मताधिकार हैँ तथा राज्य के शासक 
जनसम्ुदाय द्वारा चुने जाते हें वहाँ यह सिद्धान्त लाग्‌ नहीं होता कि 
सम्पत्ति की शक्ति ही राज्य-रूप को निश्चित करती हे । 

यह तकें जितना ठोस मालम होता है, वैसा नहीं है। यह सही 
हैँ कि सामान्यतः प्रजातंत्रीथः राज्य कुलीनतंत्रीय राज्य की तुलना 
में, जनसमूह के प्रति अधिक उदार होगा । इंगलैण्ड के उन्नीसवीं और 
बीसवीं शताब्दि के कानूनों में अन्तर इसे सिद्ध करता हूँ । पर 
यह अन्तर इस विषय के मूल को नहीं स्पष्ट करता। शक्ति के 
उपयोग की आदत उस छाक्‍क्ति को रखने की चेतना पर निर्भर करती हूं 
और यह आदत उसके संगठन में और तुरन्त उपयोग में लाने की 
योग्यता से पैदा होती है । प्रजातन्त्रीय राज्य में, जहाँ आर्थिक शक्ति 
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में बड़ी असभानता होती है, गरीबों में यह विशेषता पाई जाती है कि 
उनमें इसी आदत की कमी होती हैँ । वे यह जानते ही नहीं कि उनमें 
क्याशक्ति हू ।वे यह शायद ही समभते हैं कि अपने हितों का 
संगठन करके वे क्या कर सकते हैं। अपने शासकों के पास उनकी 
सीधी पहुंच नहीं होती । प्रजातन्त्रीय राज्य में भी मजदूर वर्ग अगर 
कोई काम करे तो निद्चितत लाभ के अनुपात में उसकी आशिक सुरक्षा 
के लिए भय ही अधिक रहता हैँ । अपनी माँगों की पूर्ति के लिए उन्हें 
साधन का प्रायः अभाव ही रहता है। बिरले ही सीख पाते हे कि 
कैसे माँगें बनाई जाय और फिर उनके लिए लड़ा जाय | दूसरों पर 
हुक्म चलाने की आदत से जो आत्मविश्वास पैदा होता हैं, 
उसका उन्हें अनुभव नहीं होता । सदा से दूसरों का हुक्म मानते चले 
आने से उनमें हीनता का भाव पदा हो जाता हे। परम्परागत 
संस्थाओं तथा समाज के अनिवाय आधारों के मध्य भेद देखने में 
वे असमर्थ रहते हैं| वस्तुत: इस आशा का प्रत्यक्ष कारण हे कि सर्वे- 
मताधिकार पर आधारित राज्य जनता को अन्य किसी प्रकार के 
राज्य की अपेक्षा अधिक रियायतें प्रदान करेगा । परन्तु ऐसा कोई 
"ऐतिहासिक कारण नहीं है जिससे यह मान लिया जाय कि ऐसा 
राज्य अपने आप प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक असमानता-जन्य सामाजिक 
परिणामों को पूर्णतः बदल देगा । 


निष्कर्ष यह निकला कि किसी राज्य द्वारा नियंत्रित समाज में 
जिस ढंग से आर्थिक अधिकार वितरित होगा, उसी के अनुसार उससे 
जैसी माँग की जायगी वैसा ही वहाँ वैध-परमादेशों का रूप होगा । 
इससे यह निष्कर्ष निकला कि जिस राज्य में आर्थिक बंटवारा 
जितना अधिक समान होगा वहाँ राज्य के कानूनी आदेश उतने 
अधिक जन साधारण के लिए हितकर होगे । स्पष्ट हे कि 
आशिक बँटवारा जितना अधिक समान होगा, उतनी अधिक 
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क्रियाशील माँगों में समानता होगी । उस समय राज्य का सकल्प किसी 
एक वर्गके लिए पक्षपातपुर्ण नहीं होगा। यदि राज्य म'गों को पूरा करने 
वाली संस्था है तो उसके शासन में जनता के अधिकारों में जितनी 
समानता होगी, उतनी ही सम्पूर्णता के साथ वह जनसमूह की इच्छा 
पूरी कर सकेगा । 

कम से कम, इतिहास का ऐसा ही अनुभव हैँ । अभिजाततंत्रीय 
राज्य बहुत समय तक के लिए केवल इसलिए चल सके कि उनके 
अधीन जो समुदाय अधिकार-हीन था, उसमें से बहुत कम लोगों को 
राज्य की नीव को हिला देने की अपनी शवित का ज्ञान था और 
इस तुच्छ सख्या के कारण ही वे प्रभाव-शून्‍्य थे । और, ये अभि- 
जाततंत्रीय राज्य समाप्त इसलिए हुए कि वस्तु के उत्पादन की रो ति 
में ऐसा परिवर्तत हो गया जिससे नयी योजना में, उत्पादन के काम में 
जिनका महत्वपूर्ण भाग था, वे राज्य के परमादेशों की सीमा को 
अपन लिए लाभदायक रूप दिला सकने में समर्थ हुए । 


उपलिंखित वर्णन के बाद हम यह निर्णय कर सकते हू कि राज्य 

को शुद्ध कानूनी व्यवस्था कहने का क्‍या तात्पयं हे । इस दृष्टि से 
वैधानिक क्षेत्र के बाहर इसके औवचित्य के विषय में हम कुछ ' 
नहीं जानते | जिस समय जिस राज्य में जो शक्तियाँ काम करती हें. 
उन्हीं के अनुसार उस राज्य की तात्कालिक स्थिति बन जाती है और 
और इन्हीं के समानान्तर उनके कानूनी आदेश उस समय बनते 
और शक्तियों में परिवर्तते के साथ बदलते रहते हे। उसके कानून 
वैध इसलिए हैं कि किसी निश्चित समय में वे लागू किए जा सकते 
हू । एक बार उन कानूनों को उनके वास्तविक आधार के अलावा 
अन्य कारणों से वैध साबित करने की चेप्टा की जाय तो हमको 
कानून के क्षेत्र से निकल कर अन्य क्षेत्रों की शरण लेनी पड़ेगी । 
काँग्रस (संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापक महासभा) या 
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पालियामेंट (इंगलड की व्यवस्थापक महासभा) की किसी व्यवस्था 
को कानूनी क्षेत्र में इसलिए मानने को कहा जाता है कि वह कांग्रेस 
या पालियामेंट की व्यवस्था है। यदि वह इस आधार पर लोगों की 
स्वीकृति चाहे कि यह बद्धिमत्तापूर्ण या उचित नियम है तो जिस स्रोत 
से वह निसृत है, वही अप्रासंगिक हो जायग ।, क्‍यों कि ऐसी दा 
में यह व्यवस्था अपनी उपयोगिता के सिद्धान्त को लेकर हमारे सामने 


आतो हैं और तव इसके गृण-दोष का निर्णय कानून के दायरे के 
बाहर की चीज हो जाता है । 
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अब यहाँ पर राज्य की दाशंनिकता का दूसरा पहल हमारे सामने 
आता हे जिसका हम ऊपर भी उल्लेख कर चुके हैं । हमने यह बतलाया 
है कि राज्य वैधानिक दृष्टि से “आवश्यक कतंबव्यों” के ऐसे आदेशों 
की योजना हे जिन्हें उसके नाम पर कुछ लोग प्रवर्तित करते हेँ और 
इन्हीं कुछ व्यक्तियों के समुच्चच को शासन कहते है । हमने यह भी 
देख लिया हे कि यह आदेश विधि मूलत; आर्थिक योजना से पैदा 
होती है । जिस समय जो आशिक योजना अपनी माँग को समाज में 
प्रभावशाली बना सकी, उसी के अनु कूल आदेश लागू होंगे । पर, इस 
बात से हमें केवछ वस्तुस्थिति मालूम होती है । इससे यह प्रकट होता 
हें कि राज्य विशेष प्रकार के कानून क्‍यों बनाता है । इससे यह नहीं 
मालूम होता हैं कि राज्य के विधान का क्या ग्‌ रा होना चाहिए । 

पर, में यदि यह पूछ” कि मुझसे यह क्‍यों आशा की जाती है 
कि में राज्य की आज्ञा का पालन करूँगा तो इतना ही कह देना पर्याप्त 
न होगा कि केवछ इसलिए कि वह राज्य की आज्ञा है, मूर्भे उसका 
पालन करना चाहिए । में पूछूगा, और लोग पहिले भी यह पूछते 
आये हैं, कि राज्य के आदेशों का मानना क्‍यों उचित हूँ और यदि वे 
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आदेश ऐसे हें जो' हमारे विचार, भाव तथा आश्याओं के विपरीत हें 
तो क्‍यों न पहले के लोगों की तरह में भी उन आज्ञाओं को मानना 
अस्वीकार करने के अतिरिक्त अपने सामने कोई दूसरा उपाय 
न समभू । ह 

अत; राज्याज्ञाओं को, राज्य की इच्छा में उनका स्रोत है, इसके 
अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर अपना औचित्य सिद्ध करना होगा । 
उनकी उत्पत्ति से यह ज्ञात होता हैँ कि उनका स्रोत क्या है। इससे 
यह भी ज्ञात होता है कि सामान्यतः: अपना पालन करवाने के लिए 
बल प्रयोग का अधिकार भी उनके पास है। पर इससे अधिक यह 
सिद्धान्त कुछ नहीं बतलाता। इनसे यह नहीं पता चलता कि इन 
आज्ञाओं को प्रचलित करके राज्य ने उचित किया । इसलिए राज्य 
के नियम या कानून तब तक न्यायसंगत न होंगे जब तक हम विधि की 
उपलिंखित मोटी व्याख्या के ऊपर न उठ । हमें तो' यह पता लगाना 
हैँ कि नियम किस लिए बने, यह किन उद्देश्यों की पूर्ति का दम भरते 
हैँ ओर क्‍यों कानून ऐसा चाहते हें कि उनका और हमारा लक्ष्य एक 
हो । जब तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता हम राज्य का एंवा 
सिद्धान्त नहीं बना सकते जो कि राजनैतिक दहन के उद्देश्य के लिए 
पर्याप्त समझा जाय। अतएवं, मनुष्य को विधि-पालन की सलाह 
देने के पहले कानून का अन्तिम उद्देश्य बतलाना होगा। 


विधि के अन्तिम उद्देश्य के सम्बन्ध में वेसे ही भिन्न मत हे जैसे 
मानव जाति के ऐतिहासिक अनुभव । किन्तु, यह लाभदायक होगा कि 
हम उन कतिपय महत्त्वपूर्ण भावनाओं को समभ लें जिनसे यह मालूम 
होगा कि मनुष्य उन संस्थाओं के संगठन में रहने की योजना को क्‍यों 
उचित समभने लगां जिनमें वह रहता आया हैं। मानव जाति के 
प्रारंस्भिक अनुभवों में, सामान्यतः: जो विचार बने वे धार्मिक कहे 
'जा सकते हैं। देवता या देवतागण अपने आधीन रहने वालों को जो 
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देवी नियम प्रदान करते हैं--वही नियम कानून हैं। इनको इसलिए 
मानना चाहिए कि वे दैवी प्रेरणा से बने हैं। हजरत मूसा के कानून 
या हम्मूराबी की संहिता जिसे उसने सूर्य देवता से स विस्तार 
प्राप्त किया था इ स प्रकार के उदाहरण ह। आदमियों से कहा जाता 
है कि इन आज्ञाओं को मानों वरना इसका उल्लंघन करने पर दैवी 
कोप भोगना पड़ेगा । ऐसे नियमों की एक दूसरी सूरत भी होती 
ह । ऊुँछ प्राचीन रोति-रिवाज जो सम्भवत: लिखे हुए नहीं पाए 
जाते, पर परम्परा से पुरोहितों-पुजारियों द्वारा सुरक्षित चले आते 
हैं, इस भय से पालन किया जाते हैँ कि उनका अनादर करने पर 
भगवान का कोप बरस पड़ेगा । 


ये बातें मानव जाति के प्रारस्मिक इतिहास के समय की हे । 
>भ्यता जब कुछ अधिक अनुभवी हुई तो, उदाहरण के लिए रोम की 
न्याय प्रणाली में, विधि के पालन कौ इसलिए सलाह दी गई कि 
उसके सिद्धान्तों की उत्पत्ति वस्तुओं की परम-प्रकृति से हुई है । 
इसलिए मनुष्यों का आचरण उनके अनुरूप होना चाहिए, इसीलिए 
मनुष्य को उनके अनुसार आचरण करना चाहिए । टॉमस एक्वितास 
का भी ऐसा ही दृष्टिकोण है । उनके अनुसार विधि एक दपंण हे 
जिसमें वह दंवी विवेण प्रशिद्रििथत टोहा£ जिससे विश्व की योजना 
बनी तथा इसका नियंत्रण होता है । उसका पाछन करने में, जैसा कि 
करना चाहिए, मानव अपने आचरण को' दौवी योजना के अनुरूप बना 
लेता है और इसी अनुरूपता पर विदव की सद्व्यवस्थित सत्ता निर्भर 
करती है। इसी प्रकार का मत कानन्‍्टका भी हैँ । उनके अनुसार 
विधि नैतिक आदेशों को रीति मात्र है जिनका पालन करने से व्यक्ति 
अपनी उच्चतम स्वतन्त्रता को जोअन्य व्यक्तियों की समान स्वतन्त्रता 
से असंगत नहीं, प्राप्त कर सकता है। इसी विचार को हंगेल 
ने सांसारिक ज्ञान के अनुकूल रूप यह कहकर दिया है कि इतिहास 
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की गति ऐसी है कि अनवरत अधिकतम स्वतन्त्रता खुलती जाती हे 
और इसकी प्राप्ति राज्य के ऋ्रमागत विकास द्वारा होती हे । 

'इन सभी ऊपर लिखे सिद्धान्तों की एक विज्वेषता है--वे विधि 
की सत्ता को मनुष्य के नियंत्रण के बाहर की चीज बना देते ठे चाहे 
ईइवर का डर हो या विशत्र की अन्‍्तर्निहित योजना की पूर्ति हो, या 
वृद्धिशील स्वतंत्रता की प्राप्ति हो। बे आदमी की ऐसी स्वतन्त्र सत्ता नहीं 
मानते जिसके निज के संजित अनुभवों से, अपनी जानकारी ओर 
इच्छानुसार कानून बने हो | इन नियमों का तत्व उस्त अपन 
से बाहर से प्राप्त करता होगा। उसको अच्छाई इसी में समझी जातो 
है कि वह उत तियमों के अनुकूल काम करे जिन्हे बनाने में उसका 
कोई हाथ नही था । उसे नियम रूपी उपदेशों को ऐसी व्यवस्था माननी 
पड़ती है जिनका भार विदव की गति के अनिवायं परिणाम के रूप में 
उस पर लाद दिया जाता है और यदि वह इनसे भागता है तो उसका 


जीवन उद्धार ही खतरे में पड़ जाता है । 


स्पष्ट है कि इन सिद्धान्तों से काम नहीं चल सकता । ऐतिहासिक 
खोज ने धार्मिक अधिकारों के दावे पर चलने वाली हरेक प्रणाली की 
धज्जियाँ उडा दी हैं । उसने जिस ईइवर का पता कूगाया है वह ऐसी 
रहस्य भरी भाषा में बात करता हैँ जिसका जादू केवल उसके स्वतः 
नियुक्त वक्‍ताओं पर चलता है । ऐसे छोग विश्व की गति का एक 
तक अनुमान कर छेते हैं और उसे प्राकृतिक या विवेक युक्त सम भते 
हैं । वे सामाजिक जगत में ऐसे नियम प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं 
जो निर्जीव प्रकृति के समान गुण रखते हों। पर यह चेष्टा असम्भव्र 
है । यह इस सत्य को भूल जाना है कि सामाजिक जगत स्थाई रूप 
से गतिशील होने के साथ ही स्थाई रूप से नया भी है । उसके अन्द- 
गंत जनसमूह में हरेक के व्यक्तिगत क्रियाशील संकल्पों का मिलकर 
समीकरण होता है और ये व्यक्ति अपने कामों के सामूहिक परिणाम 
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को देखकर, उन्हे बदलने की योग्यता रखते हें । परिवर्तेन की इच्छा 
होने पर वे परिवर्तन करते हें। इसलिए जिन नियमों में प्राकृतिक 
नियमों के समान दृढ़ स्थिरता हो, जैसे भौतिक विज्ञान या रसायन 
शस्त्र, वेसे कानून राजनीति क्षेत्र में नहीं बन सकते | यह कहना कि 
सामाजिक जीवन प्रकृति के अनुरूप हो, जैसा कि स्टोइक दर्शन का 
आदर्श था, इस बात को ध्यान में नहीं रखता है कि सभ्य संसार में 
मनुष्य की प्रकृति ही कलामय हे । कछा के उच्चतम सिद्धान्तों के 
अनुकूल जीवन सौन्दर्य तथा अच्छाई की विश्वव्यापी भावनाओं पर 
ही बनता हैं । 


सच तो यह हूँ कि कानून के जिन अधिकांश सिद्धान्तों पर हमने 
अभी विचार किया हूँ वे सदेव ऐसी ही सामाजिक व्यवस्था के पक्ष में 
हैं, जिसमें कुछ के लाभ के लिए अधिकांश के हितों का बलिदान 
होता है । उदाहरणाथे, हंगेल के राज्प्र-सिद्धान्त के विषय में यह कहना 
अनुचित नहीं होगा कि उसके अनुसार व्यर्धित अपनी स्वतन्त्रता की 
सर्वोच्च अभिव्यक्ति प्रशा के राजा के आज्ञापालन में प्राप्त करता 
हु । संक्षेप में, ऐसे सिद्धान्त एक आंशिक तथा पाक्षिक-अनुभव-जन्य 
“विचारों को समुदाय के शेष भाग के संकल्पों के ऊपर बिना पर्याप्त 
रूप से इस बात को जानने का प्रयत्न किये हुए कि उनके अनुभव 
कहाँ तक इन धारणाओं के अन्‌ कूल हैं, छादते हें । इसी से विधि का 
एक सिद्धान्त इतना आकर्षक हो गया हूं कि प्राचीन यूनात के समय 
से आज तक इसने मनृष्यों के ऊपर एक स्थायी मोह डाल रखा हे । 
मूलतः विधि का यह सिद्धान्त बहुत सादा हे । इस अनुसार 
कानून तब तक भनुष्यों पर छागू नहीं हो सकता जब तक उसे अपने 
ऊपर बाध्य करने की स्वीकृति न दें। इसलिये कानूनी निदेश राज्य 
की जिस किसी प्रणाली द्वारा जायज बन जाते हें, उसी से सिद्ध होता 
हे कि जनता ने उस सिद्धान्त को मान लिया है जिनके आधार पर 
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कानून बना है | सभी जानते हैं कि अगर आदमी अपना वादा पूरा 
न करे तो जीवन दुल्भ हो.जावे। हमको अपना राज्य छोंगों की 
सहमति से बनाने दो । तब जो कानून बनेगा वह हरेक नागरिक को 
बाँधने का दावा कर सकेगा । अन्यथा यह शासन नहीं, केवल बल 
प्रयोग है और इसका कोई नेतिक आधार नहीं है । 


मोटे तौर पर सामाजिक संविदा का यहो सिद्धान्त हैं। मनृष्य 
राज्य की रचना करना स्वीकार करता हैँ और उसे आदेश देने की 
वक्त प्रदान करता है । हॉब्स का कहना हैँ कि यह शक्ति या अधि- 
कार असीमित और अभंग हैं । अराजकता के अभिश्ञाप से बचने के 
लिये जनता अपने ऊपर एक निर॑ंकुश स्वामी बंठा लेती है । लॉक का 
कहना है कि राज्य की शक्ति सीमित और वापस ली जा सकती 
हैं। जनता राज्य की रचना से अपना राभ समझ कर उसे बनाती 
हैं पर उसे साव॑ मोम नहीं स्वीकार करती । राज्य एक लिमिटेड कंपनी 
की तरह से है, जिसे क्रांति के भय से अपने स्थापना के उद्देश्यों के 
अनु सार रहना पड़ेगा । रूसो का सिद्धान्त हे कि जनता ही सर्व-योग्य 
हैं और उप्ती की स्वीकृति से राज्य प्रकट होता हे । पर, उसके हरेक 
' कार्य में, हरेक संकल्प में इनमें से प्रत्येक मनृष्य के संकल्प का अंश" 
वत्तमान हैं। स्थायी रूप से जनता की सम्मति लेकर राज्य चल रहां 
हैँ और उसके कानून प्रजा पर केवल इसलिये लाग॑ हें कि जनता स्वयं 
उनका तत्व-बनाती चलती ह-। ० 2 ' 


मेरी संमक में इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि 
जनता की सम्मति से जो कानन बनते हैँ उनका यह दावा काफी 
बलवान हे कि वे सबसे. अपनीं आज्ञा कं। पान करायें। विधि की 
इतनी शक्ति का दावा इस विषय में और कोई दूसरा सिद्धान्त नहीं 
कर सर्कता। सम्मति के ईस सिद्धान्त में, विधि के प्रति. अपनी स्वीकृति 
देकर, मनुष्य स्वयं अपने ऊपर ही उत्तरदायित्व ले लेता है और इस- 
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लिये यह स्पप्टतः उचित है कि वह अपने को उनके बन्धन में समझे । 
किन्तु, ऐसे सिद्धान्त में जो गहरे दोष, है उनको भी हमें नहीं छोड़ 
देना चाहिय । इस सिद्धान्त के मल में यह' विचार हे कि प्रारम्भ 
मे एक सामाजिक अनुबन्ब हुआ होगा, पर इसका प्रमाण क्‍या 
है ? राज्य बनाया नहीं गया है, उसका विकास हुआ है । और उसका 
कार्य-विस्तार केवछ सम्मति के ही आधार पर नहीं हुआ है। इसके 
अनंक उदाहरण हूं कि किन्‍्हीं अवसरों पर राज्य के भीतर विरोधी 
अल्पमत वालों को बलपृवंक उसकी आज्ञा शिरोधाय करती पड़ी 
हैं। यह बात भी ध्यान में रखनी हैँ कि छोटे-छोटे नगर के राज्यों 
की परिधि को पार करने के बाद राज्य की सीमा के बड़ा हो जाने 
के कारण, उनके संकल्प तथा इच्छा को व्यावहारिक रूप मेँ व्यक्त 
करने के लिये, किसी ऐसे प्रकार की ही सरकार.बनेगी जो जनता के 
प्रतिनिधियों द्वारा ही चलाई जाय । 

सामाजिक अनुबन्ध के समर्थक, इस स्थल पर, बहुधा एक मौन- 
संविदा की बात करते हैं। परन्तु, क्योंकि सम्मति में संकल्प द्वारा 
विचारपूर्वक किये कार्य का भाव वत्तैमान है इससे मौन-सम्मति से 
अधिक निर्चित वस्तु की आवश्यकता है । और उस विधि के विषय 
में हम क्‍या कहेंगे जिसके बनने के समय भनुष्य की सम्मति होती हें 
पर उसके व्यवहारिक परिणाम का अनुभव करके वह अपनी सम्मति 
वापस ले लेता है । क्‍या ऐसी दशा में भी वह नियम उसके लिये वेध 
हैं । .यदि इसी प्रकार सम्मति वापस ले ली जाया करे तो क्‍या शासन 
का काम असंभव न हो जायगा 2 सारांश यह कि कानूती अनुशासनों 
की ऐसी ५ कोई भी प्रणालो अधिक अच्छी समझी जायगी जिसमें 
जन समूह पर कम से कम दबाव पड़े । कित्तु आधुनिक समुदाय के 
उद्देश्यों को पूरा. करने के लिए यह असंभव है कि कोई ऐसी प्रणाली 
बने जिसमें कम से कम उसके कुछ नागरिकों पर राज्य का बल प्रग्मनोग: 
न करना पड़े । 
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हम इस प्रमुख समस्या को दूसरे ढंग से रखते हैँ । मेंने कहा हें 
कि मनृष्य के आचरण को नियंत्रित करने वाली प्रणाली का नाम 
राज्य है । यह ऐसी कानून-व्यवस्था हे जिसके नियमों के एक ढंग में 
बंधकर आदमी को आचरण करना पड़ता है । अन्ततोगत्वा इसके 
राज्य के कार्य आज्ञा के रूप में होते हैं और कानूनन राज्य का कोई 
भी नागरिक इससे बच नहीं सकता । किन्तु, उसमें यह शक्ति क्यों 
है । राज्य के व्यवहारिक कार्यो को छोड़कर और किसी तरह इसकी 
सफाई नहीं दी जा सकती । राज्य जो करना चाहता ह उसी की 
जानकारी से उसकी शविति का औचित्य प्रमाणित होता है । उसके 
मियमों को इस योग्य होता चाहिये कि वे उन माँगो को पूरा कर 
सके जिनके लिए वे बनाये गये हें । राज्य के भीतर विभिन्न प्रकार के 
स्वार्थों और आकाक्षाओं के लोगों का जमघट है । निजी स्वार्थ होते 
हैं, कुछ में सहयोग होता है, कुछ में प्रतिद्वन्दिता होती है । यदि वह 
हरेक को अपने अधीन रखने का दावा करता हे तो उसे चाहिये कि 
समाज मात्र की माँग को अधिकतम सीमा तक पूरा कर सके। उसे 
विभिन्न स्वार्थों में ऐसा संतुलन प्राप्त करता चाहिये कि अन्य किसी 
दूसरे उपाय की तुलना में वह अधिक से अधिक स्वार्थ तथा हितों को 
संतुष्ट कर सके । वह संतुलन कसे प्राप्त हो, हम किसी स्थायी सिद्धान्त 
के अनूसार नहीं बता -सकते--केवल इसलिये कि हरेक युग में वस्तुओं 
का मूल्यांकन बदलता रहता है, दृष्टिकोण बदलता रहता है, और किसी 
एक विधि का तात्विक गण बनते और समाप्त होते कोई देर नहीं 
लगती । हम तो यही कह सकते हें कि वध-परमादेश तभी लागू किये 
जाँय जब हम उनके द्वारा मनृष्य की इच्छाओं का कम' से कम हनन 
करके, उनका सामूहिक कल्याण कर सकें । अत: हमको ऐसी संस्थाओं 
की रचना करनी पड़ेगी जिनके द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये,राज्य 
अपना काये संचालन करे । 


द्वितीय अध्याय 
सहान समाज स राज्य का स्थान 


। 


पिछले अध्याय में मेने तक किया है कि राज्य की शक्ति का 
औचित्य उसी सीमा तक है, जहाँ तक वह जनसमूह से कम से कम 
त्याग कराकर---उसके ऊपर कम से कम प्रतिबंध तथा निर्णय द्वारा-- 
मानव की आवश्यकताओं की अधिक से अधिक पूर्ति करता हे । 
अपने इस काये की पूर्ति के गृण-दोष पर ही जनता द्वारा केवल 
नियमानुरूप से अधिक भक्ति पाने का उसे अधिकार होगा । 

इसका सही तात्पय समझने के लिए हमको महान समाज में राज्य 
का स्थात जान लेना चाहिए। मेने उपर बतलाया हैँ कि मानव के 
आचार-व्यवहार का नियंत्रण करनेवाली एक प्रणालो का ही वाम 
राज्य है, किन्तु, राज्य के प्रत्यंक सदस्य के जीवन पर इन निय॑त्रणों 
का जो परिणाम होता हैं, उन्हीं से इनका औचित्य निश्चित होता है । 
हरेक व्यक्ति अपनी इच्छाओं या आवश्यकताओं की पूर्ति के छिये 
निरन्तर प्रयत्न करता हं ताकि सुख को प्राप्ति हो। उसके लिये राज्य 
ही वह महानतम संस्था है, जिसने ऐसे नियम बना दिये हैँ जिनके 
भीतर चल कर ही वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता हे । 
राज्य के कुछ निर्देश उसे पसन्द होंगे तथा कुछ से उसे गहरी चिढ़ 
होगी । उसकी दुष्टि में राज्य कुछ काम करके यान करके, अपराध 
कर रहा है । वह चाहता हे कि संकल्प अथवा इच्छा, जहाँ तक संभव 
हो, उसके निजी अनुभवों से प्राप्त शिक्षाओं के साथ सामजंस्य 
रखते हों । 
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वह व्यक्ति केवल राज्य का ही सदस्य नहीं है। जिस समाज 
का वह अंग है, उसमें अगश्ितः स्वार्थ-सम्‌च्चय हैं, जिनसे उसका भी 
सम्बन्ध हो सकता है । वह किसी चर्च का सदस्य है, श्रमिक संघ में 
शामिल हू, संक्रामक रागों में अनिवायंत; टीका लगाने के आन्दोलन 
का समर्थक है, वह ऐसा शान्तिवादी हो सकता है कि अनिवार्य सैनिक 
सेवा में उसे मोलिक या सैद्धाम्तिक आपत्ति हो। कहने का तात्पय॑ 
यह है कि वह अपने स्वाथों के कारण उपलिंखित स्वार्थों की 
सिद्धि के लिए अनेक संस्थाओं से सम्बन्ध रखता हैँ । ये 
ससस्‍्थाय राज्य द्वारा निर्धारित नियमों से अंत्गंत ही, अधिकांशत: 
काम करती हूँ । राज का संकल्त ही वह सीमा निद्िचत करता है 
जिसके भं,तर संस्था के रूप में ढले हुए वे स्वार्थ समह अपनी इच्छा 
या सकतल्प को सीमित रखेंगे । इन सस्थाओं अथवा स्वाथों' की इच्छा 
से उनके सदस्य वहीं तक बाध्य हैं जहाँ कि वे राज्य द्वारा निर्दिष्ट 
वंध निदंशों के अंतर्गत हों । 


पर व्यक्ति केवल राज्य का एक सदस्य नहीं है । इसीलिए, वह 
अपने को बाध्य नहीं समझता कि केवल संप्रभ राजनैतिक संगठन 
होने के कारण ही उसकी आज्ञा का पालन करे। वह अपने अनुभव से 
भी काम लेता है । वह राज्य के कार्यो की समीक्षा करता है । उसका 
ऐसा दन्दमय व्यवितत्व है, जिससे वह राज्य के भीतर उसका एक अंग 
बनकर काम करता हू, या अंलग हों जाता है। मान लिया जाय कि 
उरुकफे धार्मिक समुदाय का राज्य से संघ हो गया, ऐसी दशा में 
व्यक्ति ही निर्णय करेगा और वही निर्णय कर सकता है कि किसका 
साथ दे--सम्प्रदाय का या राज्य का। यदि राज्य त्ते उसके श्रमिक 
संघ को कुचल डालने का निदचय किया तो व्यवित अपने संघ के इस 
निश्चय में सहायक होगा कि कुचला जाना स्त्रीकार किया जाय या 
नहीं । राज्य सदेव आकस्मिकता के वातावरण में काम करता है । 
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सफझतापूर्वक दबा सकने की शक्ति के लिए यह जरूरी हँ कि सफ- 
लतापूव क मनवा लेने की भी शक्ति हो । राज्य व्यक्ति को यह समभाने 
में सहायक हो कि उसका कल्याण इसी में है कि वह उसके बौध 
परमादेशों का पाकून करे। व्यक्तित की राजभक्ति राज्य के प्रति 
इसलिए नहीं है कि वह राज्य है--व्रल्कि इसलिए है कि राज्य क्‍या 
करना चाहता हैं । 

साधारणतः हमको ऐसा अवसर बिरले ही मिलता है जब कि 
राज्य अपनी आज्ञापालन के स्वत्व को अकस्मात्‌ प्रकट करे। साधा- 
रणत: व्यक्ति आज्ञापालन में हिचकता नहीं । राज्य की शक्ति महान 
है । व्यक्ति की सत्ता के मूल तक उसका अनू शासन है। राज्य के 
अधिकार को चुनौती देने के लिए उसे अपनी जड़ तक हिला देनी 
पड़ेगी। किन्तु राष्ट्रीय आन्दोलन, साधारण इतिहास, या क्रान्तिकारी 
दलों या उनके नेताओं के जीवन के अध्ययन से तथा इंगलेंड़ में सन्‌ 
१६ १८ के पूर्व तक स्त्री मताधिकार आन्दोलन के इतिहास से भी यह 
प्रकट है कि जिस चीज को मानव न्याय समभता है, जब उसप्ते राज्य को 
प्रवत्ति से आघात पहुंचता हे तो वह और उसी के समात विचार रखते 
वाले अन्ततोगत्वा, राज्य के कार्यों से अपनी असहमति व्यक्त करने के 
लिए तत्पर हो जाते हैं । 


हम इस' प्रकार की असहमति को तब तक निन्दनीय नहीं कह 
सकते जब तक' यह न मानल कि समाज का सवों परि कल्याण केवल 
व्यवस्था रखने में हे। यह एक असम्भव मत हैँ। व्यवस्था का 
महत्व उससे उत्पन्न होने वाला परिणाम हे। व्यवस्था केवछ व्यवस्था 
होने के कारण अच्छी नहीं होती । ऐसी व्यवस्था के पालन से जिसमें 
राज्य के कायों से नागरिकों का निरंतर उत्पीड़न हो रहा हो, जीवन 
को जीवन के योग्य बनाने वाली परिस्थिति की हत्या करना है । 


राज्य को हम ' अपनी भवित इसलिए प्रदान करते हें कि. उसका 
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उद्देश्य हमारे जीवन के उद्देश्यों के समानान्तर हो। अपने उद्देश्य को 
पूत्ति के लिए उसका प्रभृत्व स्वीकार करते हें। उसके कार्य संचालन 
से हमको ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि हमारी भलाई उसकी भलाई 
में है। हमको यह अनुभूत होना चाहिए कि उसके नियम राज्य के 
अन्य सदस्यों के सुख के हित में जिस प्रकार हे उससे कम हमारे सुख 
के दित में नहीं है । जब उसके कायों से हमारे अनुभव इनके विपरीत 
होता है, हम उसके अधिकार को चुनौती देने के लिए बाध्य होते 
हं--यदि हम अपनी चुनौती को प्रभावी बना सकते हों । 


आइए, इसी बात को दूसरी तरह से कहें। राज्य नियमों का 
परिचालन करता हे, नियम के लिए नहों, पर इसलिए कि वें व्यक्ति 
के ज॑ वन के लिए क्‍या करते हैं। उसका हरेक सदस्य सुख की खोज में 
प्रयत्तशीरू है । उसे ऐसी परिस्थिति चाहिए जिसके बिना सुख प्राप्त 
नहीं हो सकता | और वह व्यक्ति राज्य की परख इसी से करता हैं 
कि उसे वह परिस्थिति कितनी मात्रा में मिल रही है। यह स्पष्ट है 
कि राज्य हरेक को सुख दिलाने की गारण्टी नहीं ले सकता। यह 
इसलिए कि सुख-संबंधी कुछ परिस्थितियाँ उसके बूते के बाहर की चीज 
हें । किसी व्यक्ति को बिना अमुक स्त्री का प्रेस प्राप्त किए जीवन 
भार मालम होता है । पर, कोई यह दावा न करेगा कि राज्य को 
उसके लिए उस प्रेम का आश्वासन प्राप्त करना चाहिए । हम क्‍ 
केवल यही कह सकते हें कि सन्तुष्भट सामाजिक जोवन के लिए-- 
उसके न्यूनतम मूल आधार के लिए--कुछ ऐसी सुखंदायक 
परिस्थितियाँ है, जिनसे जनसम्‌ह को निश्चित सीमा तक सुखी किया 
जा सकता है । यदि राज्य चाहता है कि उसके अनुशासन में लोग रहें 
तो उसे कम से कम उतना सूख तो अपने सदस्यों को प्राप्त कराना 
चाहिए ही । 


संक्षेप में, नियम बनाकर, राज्य अपने लिए जिम्मेदारियाँ पेदा 


महान समाज में राज्य का स्थान श्पू 


कर लता है । राज्य का काये उसके उद्देश्य से सीमित रहता है । इस 
उद्देस्य की पूर्ति ही--इस उद्देश्य की रक्षा कैसे हो, इसीलिए जनता 
राज्य मं अपना भी अधिकार रखती है । जनता के अधिकार से हमारा 
क्या तात्पय हैँ ? ऐतिहासिक अनुभव से हम कह सकते ह कि यह वह 

वस्तु हे जिसके बिना मानव को विश्वास ही नहीं हो सकता कि उसे 
सुख को प्राप्ति होगी। हम यह नहीं कहते कि मानव के अधिकार 
निरंतर हू, स्पष्टत: वे समय तथा स्थान से सम्बंधित हैं । इस सम्बन्ध 
या अपेक्षाकृत स्थिति को स्वीकार करते हुए भी, व्यक्ति को पूरा अधि- 
कार ह कि राज्य के अनुशासन में चलने के लिये अपने स्वत्व को 
स्वीकार करने की शवित लगाये । 


स्थात्‌, हमारे इस कथन का भाव समभने के लिये यह उचित 
होगा कि हम अपने अंग्रेजी समाज में साधारण नागरिक की स्थिति 
का चित्रण करें। बिना व्यक्तिगत सुरक्षा-के वह सुख को आज्ञा नहीं 
कर सकता । उसे यह जानना ही चाहिये की जीवनचर्य्या में यह 
साधारणत:ः आशा की जाने. वाली बात पूरी होगी--वह अपने ऊपर 
आक्रमण के भय से मुक्त है । उसके जीवन निर्वाह का साधन होता 
,चाहिय यानी राज्य यह स्वीकार करे कि उसे जीविका के लिये काम 
. करने का अधिकार हे और यदि उसे काम नहों दिया जा रहा हें तो 
समाज को उसके अच्छी तरह भरणा-पोषरा का प्रबंध करना चाहिये । 
किन्तु, केवल “जीविका के लिये काम करने का अधिकार” मात्र कह 
देने से सभ्य जीवन की आवद्यकतायें नहीं पूरी हो जाती । इसका अथ 
यह भी होना चाहिये कि उसे उचित मजदूरों पर काम मिले और इतने 
घण्टों तक काम लिया जाय जिससे वह केवल जीवन निर्वाह के अति- 
रिक्त, व्यक्तिगत विशिष्टता भी प्राप्त कर सके । उचित पारिश्रमिक 
से मेरा तात्पय॑ ऐसी प्राप्ति से है जिससे शारीरिक अपेक्षाओं की शान्ति 
के अतिरिक्त मानव की आध्यात्मिक माँगे भी पूरी हो सकें। में कहता 
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हैँ कि काम करने के उचित घण्टे होने चाहिये, इसलिये कि मशीनों से 
उत्पन्न हमारी आधुनिक सभ्यता में अधिकांश नागरिक अपने 
व्यक्तित्व की सम्पूर्णता अवकाश के समय में ही प्राप्त करते हैं, काम 
करने वाले समय में नहीं। जिस राज्य में, औद्योगिक क्रान्ति के 
प्रारस्भिक-काल की भाँति मालिक को अपने कार्यकर्त्ताओं से विशाभ- 
रहित परिश्रम छूने का अधिकार होता हूं, वहाँ सुख प्राप्ति की कोई 
सम्भावना उनके लिये नहीं रह जाती हें | इसलिये अवकाश का 
अधिकार भी राज्य की ओर से निर्धारित वैध आवद्यक-कत्तंब्य होना 
चाहिये । 
किन्तु, यदि राज्य को भानव के वास्तविक रुख का विचार हें तो 
व्यवित को ऊपर लिखें से कहीं अधिक अधिकार चाहिये । दूसरों के 
साथ अपने सम्बन्ध की उसे जानकारी होनी चाहिये और उसे इस योग्य 
होना चाहिये कि अपने इस सम्बन्ध से प्राप्त अनूभव को बतल्ग सके । 
इस कार्य के लिय ज्ञान का होना जरूरी है । इसी लिये शिक्षा प्राप्त करना 
नागरिकता के मौलिक अधिकारों में से हें । बिना शिक्षा, साधा रणत: 
मनृष्य इस महान संसार को समभ नहीं सकता । वह उसमें खो 
जाता है । अपना सदुपयोग नहीं कर सकता । अपने अनुभवों से प्राप्त 
जानकारी का आलोचक नहीं बन सकता । वत्तंमान सभ्यता की विषम- 
'ताओं में अपढ़ व्यक्ति उस अँध के समान हैं जो कारण तथा कार्य, 
दोनों की जानकारी नहीं रखता । जिस राज्य में नागरिकों को शिक्षा 
की सुविधा नहीं है. वह राज्य उन्हें अपने व्यक्तित्व को प्राप्त करने के 
साधनों से' वंचित रख रहा हे । 
किन्तु, केवल शिक्षा ही पर्याप्त नहीं हे । मान लीजिये कि एक 
आदमी ने शिक्षा प्राप्त कर ली, फिर भी राज्य उसे अपने ज्ञान के 
उपयोग का अवसर नहीं देता । ऐसा अधिकार न मिलने का अथे हे 
उससे लाभ उठाने का अधिकार न होना । इसलिये नागरिक के अधि- 
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कारों की इस दिशा में भी रक्षा होनी चाहिये। इसी दृष्टि से चार 
अधिकार अनिवाये हे--अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता 
हो; अपने सम,न विचार रखने वालों से मिलकर निश्चित उद्देग्य या 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अपना सगठन करने की स्वतंत्रता हो; अपने 
ऊपर शासन करने वालों के निर्वाचन में सहायता दे सके; यदि वह 
दूसरों को अपने ही चुनने के लिये राजी कर सके तो वह स्व्रय॑ राज्य 
के शासन में भाग ले सके । 


तात्पयं यह हुआ कि प्रभावत: कोई भी राज्य तब तक अपने 
उ््ृश्यों को पूरा न कर सकेगा जब तक वह सार्वजनिक मताधिकार पर 
आधारित अ्रजातंत्र न हों। जिसमे न केवल हरेक को भाषण तथा 
संगठन की स्वतत्रता हो, पर यह भी मान लिया जाय कि जाति, धममें, 
जन्म' (कुल) तथा सम्पत्ति के कारण नागरिक अधिकार के उपयोग 
में कोई बाधा न होगो । हमने इस बात को केवल इसलिये मान लिया 
है कि इतिहास साक्षी है कि किसी वर्ग या समुदाय को अधिकार से 
बंबित कर देने का परिणाम यह होता है कि वे शासन के लाभ से भी 
वंचित हो जाते हें। राज्य का संकल्प सदा शासन के द्वारा उनकी 
आंवश्यकताओं के अनुरूप कार्यान्वित किया जाता हे जिनके ऊपर बह 
शासन अपनी सत्ता के नवीकरण के लिये निर्भर रहता हे । यह सर- 
कांर नागरिकों के जितने अधिक व्यापक क्षेत्र पर निर्भर करेगी (यानी 
जितना विस्तृत मताधिकार होगा) उतना ही अधिक सामूहिक आव- 
इयकताओं पर विचार होगा | हम यह अस्वीकार नहीं करते कि प्रजा- 
तंत्रीय शासन प्रणाली में भी वठिनाइयाँ अन्तर्निंहित हैं । किन्तु, किसी 
प्रकार की राजनतिक दर्शन बिना यह स्वीकार किये हुए कि नागरिकों 
'को अपनो इच्छाओं की पूर्ति का समान खूपेण अधिकार हे, व्यक्ति 
की मत सम्बन्धी माँगों को (रा करने का दावा नहीं कर सकता । 
“और उनकी इच्छाओ का राज्य के संकल्प पर अनवरत रूप से 
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प्रभाव पड़ने के लियो एक मात्र उपाय यही है कि शासन वेधानिक 
सिद्धान्त द्वारा बाध्य किया जाय कि उनकी इच्छाओं को निश्चित रूप 
से ध्यान में रखे। 


भाषण तथा संगठन स्वातंत्रय के सम्बन्ध में एक बात आवश्यक 
है । राज्य में इससे ज्यादा जरूरी चीज और कुछ नहीं हे कि नागरिक 
राज्य की समस्याओं के विषय में स्वत॑त्रतापूर्वक अपना विचार प्रकट 
कर सकें तथा जिस उद्देश्य पर वे एक सम्मति हो जाय, उसे पूरा करने 
के लिये एक साथ मिलकर काम करने की स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त हो । 
यदि उसके लिये उनको दण्ड मिलेगा तो निरचय हे कि उनके 
अनुभव का कोई लाभ न उठा सकेगा । राज्य अपने प्रतिकूछ विचारों 
को दबा देगा तथा उन स्वेच्छिक संघों का संगठन रोक देगा जिनके 
उद्देश्य को यह उचित नहीं समभता है । कारण, अनुभव पृथक हे 
और आत्मानुभृति के लिये यह आवश्यक हे कि उसके परिणाम से 
लाभ उठाया जाय । वास्तव में यह कहा जा सकता हैं कि किसी राज्य 
की स्थिति का सबसे अच्छा अनुमान इसी से लगाया जा सकता हैँ कि 
वह अपने वेध परमादेशों को छागू करने के समय विरोधी तथा 
विभिन्‍न विचारों के प्रति कितनी सहिष्णुता दिखछाता है। विचारों 
को कुचलने का प्रत्येक प्रयत्त वास्तव में, इच्छा की सनन्‍्तुष्टि को 
अस्वीकार करने का प्रयास है। यह इस अनुभव को जिसे ध्यान में 
रखना है, सीमित करने की चेष्टा है । इससे राज्य के कायों से सम्‌- 
दाय के केवछ एक ही अंग का कल्याण होते की स्थिति उत्पन्न हो 
जाती हैं । 

हम यह भी नहीं कह सकते कि ऐसी स्वतंजता का अधिकार 
अम्लीमित है। राज्य का काम है व्यवस्था रखना, अतः उसे इसका 
ध्यान रखना हैं कि शान्ति कायम रहे । इसलिये, उसे यह कहने का 
अधिकार है कि यदि कोई ऐसी बात कही जावेगी जिससे प्रत्यक्षत: 
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तुरन्त अशान्ति या उपद्रव करने के लिये भड़काया जाता है तो वह 
दण्डनीय होगा । इसी प्रकार यदि कोई संगठन सुव्यवस्था में व्याघात 
उत्पन्न करने वाला है, तो वह भी दंडनीय होगा । इन कारणों से राज्य 
किसी पुस्तक या पौद्चे को नहीं दबा सकता; पर उस व्याख्याता 
को दण्ड दे सकता है जो ट्राफलगार स्क्वायर में उत्तेजित जनता को 
अपने भाषण से डाउनिंग स्ट्रीट पर आक्रमण करने के लियें उकसाता 
है | वह टॉन्सटाय के अनुयायी अराजकवादियों की सस्था को नहीं दबा 
'सकता, इसलिये कि उनके सिद्धान्त हिंसा से मेल नहों खाते किन्तु 
उसे अधिकार होगा कि अल्स्टर ( उत्तरी आयरलैण्ड ) के 
स्वयंसेवक दल ऐसे संगठन को कुचल दे जो राज्य के आदेश की 
अवज्ञा में शक्ति के उपयोग के लिये संगठित हुआ है। समाज की 
शान्ति के लिये जिस सीमा तक आशंका होती है, वहीं तक स्वाधीनता 


की सीमा होती हैँ । जहाँ ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती, राज्य का 
हस्तक्षेप अधिकार का अपहरण है । 


हम उन अधिकारों को भो नहीं भूल सकते जो व्यक्तित्व के हितों 
की रक्षा करते हें । मनृष्य को अधिकार है कि वह जिस प्रकार का 
“धार्मिक विश्वास चाहे, रखे। जब तक उसका धार्मिक व्यवहार 
सार्वजनिक शान्ति म प्रत्यक्षत: बाधक नहीं होता, राज्य को उसके 
बीच में बोलने का अधिकार नहीं हँ । उस व्यक्ति को न्याय के 
सम्पूर्ण संरक्षण का अधिकार है । न्यायत: उसे यह अधिकार है कि 
उसके विरुद्ध लूगाये गये अभियोग प्रमाणित किये जाँय, बिना बाका- 
यदा वारण्ट के उसके मकान की तलाशी नहीं हो सकती, अदालत में 
दररा लेने पर, अदालती खचचे इतने ज्यादा न हों कि गरीब आदमी 
की वहाँ तक पहुँच भी न हो पावे। यदि ऐसा नहीं है तो व्यक्ति को 
मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है । व्यक्तित्व के हिंत में ही उसकी एक 
स्वतंत्रता सीमित है और वह यह कि अपने पड़ोसी के सम्बन्ध में 
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आपत्तिजनक बातें तभी कही जाँय जब (१) उन आक्षेयों का सबूत 
हो तथा (२) उसे सार्वजनिक रूप से कहना सबके हित की बात हो + 


हि॥ 


नागरिकों के प्रति ' समुचित व्यवहार के आश्वासंन के लिये, राज्य 
में अधिकारों ही कुछ ऐसी प्रणालो आवश्यक हँ । बिना इनके मानव 
स्वतंत्र नहीं होगा । बिना इनके वह अपने व्यक्तित्व को व्यक्त करने 
में इतवी'बाधायें पायेगा जिनसे वह कदापि आत्मसिद्धि नहीं प्राप्त 
कर सकता । जब तक इस प्रकार के अधिकार सार्वजनिक न हों, मानव 
दूसरों के समान होने का, बराबरी का पद प्राप्त करने का विश्वास 
नहीं कर सकता । जिस समाज में अधिकार भोगरेवालों की संख्या 
सीमित है, वहाँ पर ऐसे सीमाकरण का उद्देश्य चाहे जो भी ' हो, यह 
देखा जायगा कि इसके परिणाम-स्वरूप राज्य-कार्य से लाभान्वित होनें 
वालों की संख्या भी सीमित हो जाती है । 


अधिकारों के इस भाव में, मूल तत्व यह है किसी भी नागरिक 

को, राज्य का एक नागरिक होने के नाते अपनी माँग की पूर्त्ति के लिये 
किसी. दूसरे नागरिक से अधिक अधिकार नहीं है । जिस राज्य-प्रणालो" 
में, वध आवश्यक कत्तंग्य नागरिकों के वगगों के लिये भिन्‍न-भिन्‍न 
होते हें. पृथक रूप से लाभ पहुंचाते हैं, वहाँ राज्य के.ध्येयः को ही 
हत्या होती है, और जब तक यह न सिद्ध कर दिया जाय कि अधिकारों: 
“का ऐसा पृथक्करण जनसमूह के .कल्याण के लिये है, राज्य का कक्षय 
ही समाप्त हो जाता हैे। जिस राज्य में मानव की पृथक माँग की 

'भिन्‍न्र रूपेण पूत्ति की प्रणालो को संरक्षण मिलता है, उसे यह सिद्ध" 

करता पड़ेगा कि ऐसा वैभिन्य स!वंज़निक कल्याण के लिये है । 
वास्तव में आधुनिक सामाजिक जीवन की परिस्थितियों की जो 
भी समीक्षा करेगा, उसे यंह मालूम हो जायेगा कि व्यक्तिगत माँगों: 
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की पूर्ति के लिये कितने भिन्‍तन उपाय करने पड़ते हें। परिश्रम तथा 
पुरस्कार में कोई समानुपात नहीं रह गया है । राज्य अपने नागरिकों 
को जो संरक्षण देता है, उसके समीकरण का भी शायद ही प्रयत्व 
होता हो । आजकल के राजकीय निर्देश वर्त्तमान विशेषाधिकारों की 
रक्षा करते हें, उनको व्यापक करने का प्रयत्न नहीं होता । सम।ज 
धनी तथा दरिद्व दो अंग में विभाजन के कारण राज्य के निर्देश धनी 
के हित तथा कल्याण में होते हैं । आज हम जिस “सम्पत्ति की प्रथा 
में रहते है, उसमें मानव जीवन को नियंत्रित करने वाले राज्य निर्देश 
व्याख्या में एकपक्षीय हो जाता है। इसके कारण, समाज के भिन्न 
व्यों की माँगों की शवित इतनी विभिन्‍न हो जाती है कि डिज- 
रायली के शब्दों में, ये वर्ग एक हो जवध्मूह के न मालूम होकर दो 
राष्ट्र प्रतीत होते है । 


इस बात से राजनैतिक दर्शन यहो निष्कर्ष निकाल सकता है कि 
बिना नागरिकों में भौतिक विभिन्‍नता को दूर किये राज्य अपने 
ध्येय को प्राप्त नहीं कर सकता । गरीब और अमीर में बँटा हुआ 
राष्ट्र वास्तव में दो विरोधी भागों में बँटा हुआ है । धत से अभिमान 
पंदा होता हूँ | दरिद्रता से निम्तता आती है । धनी वर्ग चरम सीमा 
तक ,अपने अर्थ छाभ की रक्षा करना चाहता है | दरिद्र वर्ग को सुख 
प्राप्ति के लिये उस पर आक्रमण करने के अतिरिक्त और 
कोई मार्ग ही नहीं दीखता । इसलिये राज्य को, यदि अपना ध्येय 
प्राप्त करना है, तो बाध्य होकर अपने कार्य परिचालन को ऐसा 
संगठित करना होगा कि इस असमानता को कम से कम किया जाय। 
काम कर लेने की अपनी शक्ित द्वारा वह दरिद्रों की माँग यूरी करने 
के लिये धनिकों से उनके धन के एवज में कर वसूल सकता है । गत 
पचास वर्षों में, उत्नीसवीं सदी के पुलिस-राज्य का बीसवीं सदी के 
समााज-सैवक राज्य में परिवतंन की गति का जो. अध्ययन करेगा, उसे” 
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'मालम हो जायगा कि सामाजिक असमानता बनाये रखने के लिये, 
सम्पन्न वर्ग मूल्य चुका कर, रियायतें पर रियायतें देना स्वीकार करता 
जा रहा हैं। और, ये रियायतें मात्रा में बढ़ती ही जा रही हूँ । दरिद्रों 
में शिक्षा, स्वास्थ्य या निवास-सम्बंधी सुधार के हरेक कार्य के लिये 
और अधिक रियासतो की माँग बढ़ती रहती है । लोग यह भहसूस 
करने लगे हें कि वह साभाजिक प्रणाली दोषपूर्ण ह जिसमें परिश्रम 
तथा उसके पुरस्कार में समानपात ठोक नहीं बैठता। एक शब्द में, 
समानता की कामना मानव-स्वभाव की स्थायी विशेषता हे । जिस 
राज्य में इस कामना की तुष्टि नहीं प्राप्त होती, उसको सत्ता ही 
खतरे में होती है। आज राज्य भले ही टाल जाय पर उसे अपने 
सदस्यों को विश्वास दिलाने का प्रयत्न करना ही होगा कि उसके वेध 
परमादेश केवल रूप में ही नहीं, तत्वत: भी, सर्व-साधारण के लिये 
समान रूप से न्याय करने वाले हें । 


कुछ पहले मेने जिन अधिकारों के सम्बंब में अपने विचार प्रकट 
किये थे, उसी सम्बंध में कुछ बात कहना चाहता हूँ । वध निर्देशों की 
कोई भी प्रणाली स्थायी नहीं रहती । दिन प्रति दिन विभिन्‍न प्राय; 
नयी परिस्थितियों में इसका उपयोग करना पड़ता है । आज राजनैतिक 
'दर्शन की यह साधारण सी बात है कि जो लोग आज्ञाओं को कायेरूप 
में परिणुत करते हे, वे ही वास्तव में उसके स्वामी ह, आज्ञा देने 
वाले हैं। वध निदे श्ञों की व्याख्या करनी पड़ती है । भाषण स्वतंत्रता 
की सीमा कहाँ तक हू । किस दशा में किसो संस्था से राज्य में समाज 
के शान्तिमय जीवन में व्याघात उत्पन्न होने की आशंका हें, अमुक 
कानून उचित हे या अनू चित, क्‍या श्रमिक संघों की रचना के कारण 
उनको पालियामेंट में प्रतिनिधित्व भी मिलते का अधिकार है, वया 
संयुक्त राज्य अमरिका की तरह, काम करने के घण्टों की सीमा बाँध 
देना प्रसंविदा स्वातंत्र्य का उल्लंघन है? इन पर तथा इनके साथ अनेक 
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समस्य|ओं पर निर्णय करना होगा । हरएक प्रइन में समाज के स्वाथों 
का संतुलन करना होगा । और स्पष्टतः यह सबसे महत्वपूर्ण है कि 
यह संतुलन किस प्रकार प्राप्त करना चाहिये । 


20. 


जिस राज्य में सभाज के वर्गों में भौतिक विभिन्नता होती हैं, 
उसका ध्येय विपरीत होकर केवछ धनी का कल्याण साधन करना है । 
धनी वर्ग की शक्ति राज्य के प्रतिनिधियों को उनकी इच्छा पर प्रथम 
ध्यान देने के लिये बाध्य करती हें । उनके सत की धारणा ही अलक्षय 
रूप में शासन के मानसिक वातावरण को व्याप्त किये रहती है । राज्य 
के यंत्र पर उनका प्रभाव रहता है। न्‍याय से उनका तात्पयें 
उनकी माँगों की पूर्ति है। इतिहास उपदेश से उनका तात्पथ॑ उनके 
अनुभवों का संकलन हे । उदाहरण से लिये इंगलंड के न्यायाधीशों 
द्वारा श्रमिक विधि संघ की व्याख्या ही लीजिये । औसबोर्न के 
मुकदमे में जसे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि मध्यम श्रेणी के 
वर्ग द्वारा परिचालित राज्य के न्यायाधीशों का मस्तिष्क श्रमिक- 
श्रेणी की आवश्यकता को नहीं समझ सकता । संयुक्त राज्य अमेरिका 
के १४ वें संशोधन का इतिहास पढ़ने वाला अनायास कह बेंठेगा कि 
वहाँ न्यायालयों ने सामाजिक-विधान के विकास के विरुद्ध संघर्ष में 
वंयवसायी वर्ग के सहायक के रूप में काम किया है। इटली में फासिष्ट 
शासन, जमंनी में नात्सी निरंकृशता तथा स्पेन में फ्रेंकों के एक- 
शास्तृत्व की स्थापना का इतिहास राज्य के संविधानिक संगठन में 
जानबूझ कर किए हुए परित्रनंन का अभिलेख है, जिसको सेवायोजकों 
द्वारा उत्साहित तथा सहायता प्रदान की गई थी, क्योंकि इपसे अनेक 
अन्य बातों के साथ श्रसिक-संघ-प्रंगठनों का भी विनाश हो जाता। 
यहाँ पर हम, बल-प्रयोग-ह्वारा प्रजातांत्रिक-शासन-यंत्र का दुष्प्रयोग 
देखते है । ह 
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मेरातात्पयं यह है कि यदि राज्य के सदस्यों में अपनी माँगों की 
पूर्ति कराने की क्षमता में घोर अन्तर हो तो उस का ध्येय प्राप्त 
हो ही नहीं सकता । ऐसा अन्तर आर्थिक रचना के कारण ही होता 
है । इस दृष्टिकोण से राज्य के वैध परमादेशों का कार्य रूप में, औचित्य 
केवल औपचरिक है । हरेक व्यक्ति तथा वर्ग को यह पूरा अधिकार 
हैं कि वह अपने मन में निश्चय करे कि राज्य के परमादेश बंध हें भी 
या नहीं और वह अपन इसी निर्णय के अनुसार उन पर कार्य करे। 


इस बात से विधि का ऐसा सिद्धान्त बनता हे जो राजनेतिक 
दर्शन में मुख्य महत्व रखता है। स्वयं को प्रभावित कर सकने वाली 
समाज की इच्छा की अभिव्यक्ति का नाम ही कानून है । उसे अपने 
अनुशासन का दा केवल इसलिए नही हो सकता हे कि वह क्रियात्मक 
रूप धारण कर चूकी हूं। यह अनुशासन का दावा व्यक्तिगत 
तागरिकों के जीवन पर उसके प्रभाव तथा परिणाम पर निर्भर करेगा । 
यह परिणाम नागरिक स्वयं समझ सकता है । इसलिए कानून का 
न्‍न्यायत्व या औचित्य नागरिकों के निर्णय पर ही निर्भर करेग।। 
अतएव हरक राज्य को, अपने ध्येय की पूत्ति के उद्देश्य के कारण, 
अपनो ससस्‍्थाओं का ऐसा संगठन करना पड़ेगा कि उसके वध निर्देशों 
पर नागरिकों का निर्णय पूरी तरह से माल्म होता रहे और उसी 
प्रकार उसको तौला जा सके । अन्यथा, इन निर्देशों के परिणाम का 
पूरी तौर पर पता भी नहीं चल सकेगा। इन निर्देशों से शक्तिशाली 
नागरिकों की इच्छा की पृत्ति ही हो सकती हे और चूंकि इस समूह 
का अनुभव समाज के शेष अंग के स्वार्थ से भिन्न हे, अतः उसका 
समर्थन केवल अपने हित के विचार से एक-पक्षीय होगा। ऐसी दशा 
में राज्य केवल एक ही कारण से अपने अधिकार के प्रति आदर का 
दावा कर सकता हे--और वह कारण होगा उसके अधिकारों को 
चुनौती देने के कारण राज्य मे उत्पन्न होने वाली अव्यवस्था। हम 
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स्वीकार करते हे कि यह बड़ा भारी दावा है। प्रतिरोध के मूल्य 
का विचार करते हुए, उसे अंतिम-शस्त्र बनाना चाहिए। 
पर, जित दृष्टिकोण से हम यहां विचार कर रहे हैं, यह तक किया 
ही नहीं जा सकता कि इस अस्त्र की शरण न ली जाय । राज्य के 
नियम या कानून का प्रतिरोध करता, समाज की वह संचित-शक्ति 
है, जिसके द्वारा जिनकी माँगों को राज्य अस्वीकार करता रहा है, 
वे न्‍न्यायत: राज्य के भीतर काम करने वाली शक्तियों के संतु- 
लन में परिवत्तंत करने की चेष्टा कर सकते हे । (6, . 

इसलिए विधि तभी अनूशासन का दावा कर सकती हूँ जब 
परिणामों के अनूभव से उसका औचित्य मान लिया गया हो | व्यक्ति 
अथवा व्यक्तियों का समूह अपने अनुभवों से किसी निष्कर्ष या नियम 
पर पहुँचता हैँ और उस निर्णय को उसे मानना चाहिए। ऐसे निर्णय 
तथा राज्य के नियम में केवल यह अन्तर है कि राज्य अण्ने नियम 
को शक्तिपूर्वक पालन करा सकता है। राज्य के बनाये नियमों के 
पोछे केवल शक्ति का आधार होता है । और शक्ति स्वत: नेतिकता 
से रहित पदार्थ है । इसलिए जब राज्य का किसी धामिक सम्प्रदाय 
या व्यवसाय संघ या कम्यूनिस्ट पार्टी ऐसी संस्थाओं से मतभेद या 
संघर्ष होता है, उसे अपने प्रति भक्ति का कोई प्रारम्भिक दावा नहीं 
होता । यह दावा उन लोगों के विचार पर निर्भर करता हे जिनका 
इस संघर्ष से सम्बन्ध है । राज्य तभी विजय का अधिकारी होगा जब 
वह अपने नागरिकों को यह सिद्ध कर देगा कि उसके नियमों से जनता 
के जीवन की सम्पूर्णता उपलब्ध होगी। अपने सदस्यों के जीवन को वह 
जसा बनायेगा, उसी से उसके संप्रभुता की मर्यादा बनेगी । 


8 ॥॥ 


इस दृष्टिकोण के सम्बन्ध में अनेक कारणों से आपत्ति की जाती 
हैँ । कहा जाता हैँ कि सामाजिक संस्थाओं को पूर्णतः सुसम्बद्ध रूप 
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में व्यक्त करने वाला यह कोई निर्दोष सिद्धान्त नहीं है । इससे केवल 
अराजकता की संभावना ही नहीं होती, इससे तो ऐसा भी आभास 
मिलता है कि किन्‍्हीं दशाओं में अराजकता भी उचित है। राज्य के 
प्रभुत्व को एक बंध व्यवस्था स्वीकार करते हुए भी यह उसको केवल 
औपचारिक महत्व देता है । वास्तव में यह राज्य को, समाज की अन्य 
संस्थाओं के साथ अपने प्रति भक्ति लिए प्रतिस्पर्द्धी बना देता है। 
और ऐसे संघर्ष में वह राज्य को विजय का कोई आश्वासन नहीं देता। 
इसके द्वारा राज्य का कानून न्याय से बिल्कुल अलग कर दिया जाता 
है। राज्य के दार्शनिक लक्ष्य की व्याख्या करते हुए भी यह सिद्धान्त 
अस्वीकार करता हे कि उसके कार्य -परिचालन में यह लक्ष्य अन्त- 
निहित हें । 


में स्वीकार करता हूँ कि मेने जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
हैं, उसके विरूद्ध उपयु कत आपत्तिियाँ हो सकती हें । किन्तु में पूछता हूँ 
कि क्‍या ये आपत्तियाँ महत्वपूर्ण हे ? जीवन जटिल वस्तु है और इसके 
अनेक पहलू हैं । इन सबको एक सिद्धान्त में हलू नहीं किया जा 
सकता। उस राज्य में अराजकता होगी ही जिसमें मनुष्य परस्पर विरोधी 
इच्छाओं की पूर्ति के लिए भिन्न दिशाओं में प्रयत्तशील होगा । कोई 
नहीं कह सकता कि राज्य की आज्ञा मानने से अस्वीकार करना सर्देव 
अनुचित है । यहं सत्य है कि इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य का 
प्रभूतत केवल नियमतः स्थापित वह आधार हैं जिससे सब कुछ संबंधित 
हू । किन्तु इससे अधिक उसे मानना उसके हरेक का को चिरस्थायी 
बृद्धिमता का प्रतीक मानना होगा। पर, राज्य के सम्बन्ध में हमारा 
अनुभव इसके विपरीत है । वह यह हैँ कि राज्य को समाज की अन्य 
संस्थाओं के मुकाबिले में, नागरिकों की श्रद्धा तथा समर्थन प्राप्त 
करने के लिए होड़ लूगानी पड़ती है । पर, क्या यह सत्य नहीं है कि 


थ्जे्‌ 


वह ऐसी प्रतिस्पर्दा करता हैँ । जो भी कोई बिस्माक और .रोमत 
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कंथोलिक सम्प्रदाय के बीच फगड़े का इतिहास पड़ेगा, या आयरलैंड 
की सिन फंन पार्टी और ब्रिटिश सरकार, आस्ट्रिया की पुरानी सरकार 
तथा इटालियन प्रजा के बीच के भगड़े या जार के रूस तथा तत्कालीन 
रूसी क्रान्तिकारी संस्थाओं के बीच संघर्ष के इतिहास का अध्ययन 
करेगा, उसे यह स्पष्ट हो जायगा कि कोई भी राज्य या राज्यसत्ता 
तब तक नहीं टिक सकती जब तक उसके सदस्यों की माँगे पूरी त 
हों । संयुक्त राज्य अमेरिका में “मादक द्रव्य निषेध” सम्बन्धी कानून 
का जो परिणाम हुआ तथा उससे जो अनुभव हुए, वे स्पष्टतः 
यह प्रकट करते हैँ कि राज्य अपने निर्देशों को पूर्णतः तब तक लागू 
नहीं कर सकता जब तक उन लोगों पर, जिन पर वह लागू किया गया 
है, उसकः औचित्य न प्रकट न हो जाय । 


कहा जाता है कि मरे बतलाए सिद्धान्त में विधि और न्याय अलग 
वस्तु हा जाते हूँ । इत दोनों में भेद जरूर हो जाता है, पर यह वैसा 
ही भेद है जैसा हम अपने जीवन में किया करते हैं । जब हम कहते 
हैँ कि अमुक कानून अन्याय पूर्ण हे, हम स्वीकार करते हैं कि दोनों के 
मध्य कोई अनिवाय॑ सम्बन्ध नहीं है । यह इस पर निर्भर करेगा कि 
यह क्‍या करता हूँ, वह तभी न्यायपूर्ण होगा जब हम उसे ऐसा माने। 
संक्षेप में, कानून स्वतः तटस्थ है । उसे न्यायपूर्ण होने की विशेषता 
या गण उसके मानने वाले ही देते हैं। नियम अथवा कानून 
का काम है लोगों की माँग पूरी करना । इस कार्ये को पूरा करने में 
उसकी सफलता पर ही उसका नतिक ओऔचित्य निर्भर करता है । 
उदाहरण के लिए, हम यह नहीं कह सकते कि केवंल पुरुषों को मता- 
धिकार देने वाला नियम न्यायपूर्ण हैँ इसलिए कि स्त्रियाँ उसे अन्याय 
पूर्ण कहती हैं । हम सन्‌ १९:६६ का ब्रिटिश श्वमिक संघ कानूत इस- 
लिये न्यायपूर्ण नहीं कह सकते कि सभी श्रमिक संघ उसे एक वर्गीय 
नियम कह कर उसकी भत्संता करते हें। ये सभी नियम हैं, कानून 
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हैं, विधान के अंग हैँ । इनको कानून बनाने की विधित; शवित रखने 
वालों ने बनाया हैं पर इनमें से कोई भी उस समय तक नन्‍याय-यक्‍त 
नहीं हे जब तक उनके फल को भोगने वाले ऐसा न समझें । 


हमको इस विरोधी तक से प्रभावित नहीं होता चाहिए कि 
राज्य-पसम्बन्धी हमारे दृष्टिकोण के अन्तर्गत राज्य की रचना का दाशं- 
निक उद्देश्य आता ही नहीं । यह एक तथ्य का प्रश्न हे । क्या मानव 
जीवन ऐसी स्थिति में हैँ कि वह अपने स्वभाव से उत्पन्न समस्त 
संभाव्यताओं को प्राप्त कर सकता हें, ? क्‍या राज्य उसे ऐसी अधिकार- 
योजना देगा, जिसके बिना, जेसा मेने दिखलाने का प्रयत्न किया हें, 
एसी प्राप्ति असम्भव हे ? राज्य की यथार्थ प्रकृति जानने का इसके 
अलावा दूसरा तरीका नहीं हे । कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से नहीं 
कह सकता कि सन्‌ १७८६ के पहले का फ्राँसीसी राज्य, या, १६१७ 
के पहले का रूसी राज्य, ऐसे वध निदंशों तथा आवश्यक क॒ते॑व्यों को 
लेकर चलते थे जिनका लक्ष्य समूची प्रजा का कल्याण करना रहा 
हो तथा उनकी जनता भी यही मानती रही हो कि उन निर्दंषों का 
लक्ष्य जन-कल्याण की खोज हे । यदि उत्तर मिलता हूँ कि राज्य की 
नीयत को अच्छा मानना ही चाहिए और यह स्वोकार करना चाहिए 
कि वह जो कुछ करता है, अच्छा से अच्छा काम करने की नीयत से 
करता हे, तो मेरा उत्तर केवल यहा होगा कि इसका निर्णय वे ही कर 
सकते हूँ जो राज्य के कामों का फल भोगते हैं । सन्‌ १७६ में फ्रैक्च 
जनता ने तथा सन्‌ १६१७ में रूसी प्रजा ने यह निशचय किया कि 
जिस प्रणाली में वे रहते है, वह उनकी उचित तथा बंध माँगों की पृत्ति 
नहीं कर सकती। में नहीं जानता कि ऐसा निर्णय और किसी अन्य 
उपाय से केसे बदछा जा सकता हे या ऐसे निर्णय को कंसे रह किया 
जा सकता हैं । 
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प्र 


ड्ै 


किसी राज्य के परमादेशों को न्‍्यायोचित तभी सिद्ध किया 
जा सकता हूँ यदि उनका निर्माण उन आदेशों को ध्यान में रखते हुए 
किया जाय जिनको प्राप्ति की राज्य चेष्टा करता है । यदि राज्य से हम 
एसी आशा करते हु तो शासन एक प्रन्यास है और इसकी सिद्धि कहाँ 


तक हो रही ह इसका निर्णय वे ही कर सकते हें जो शासन के काय- 
परिचालन से लाभ की आशा करते हे । 


अन्ततोगत्वा, कोई भी शासन कुछ व्यक्तियों का एक समदाय हैं 
जो राज्य के नाम पर अपने सह-तागरिकों को आज्ञा देता ह। इनके 
हाथ में इस शक्ति का बना रहना उनके बुद्धिमतापूर्वक आज्ञा देने पर 
निर्भर करेगा । अधिक या लघु ग्रुत्व की अगणित माँगों से वे घिरे 
रहते हैं और य सभी माँगें उनसे अपनी पूर्ति की आशा करती हे । 
शासन के रूप में, उनके कार्यो की बुद्धिमानी अधिक से अधिक की 
माँग पूरी करने की योग्यता पर निर्भर करेगी | अधिक से अधिक 
माँग पूरी करने के लिए यह जरूरी है कि वे अपनी प्रजा के दिल 
और दिमाग से जितनी ज्यादा जानकारी रक्‍्खेंगे, उतना ही अधिक वे 
उचित नीति का निश्चय करने के तह तक पहुँच सकेंगे । इसीलिए 
समाज में स्वतंत्रता तथा समानता अपना महत्व रखती है । स्वतंत्रता 
के द्वारा ही माँगों की रूपरेखा तय्यार होती हैऔर वे पेश की जाती 
हैं, समानता हमें यह विश्वास दिलाती है कि कि इन माँगों की निष्पक्ष 
रूप से नाप जोख होगी । 


अधिकारों की जिस प्रणाली का मेंने वर्णन किया हूँ, यदि वे 
क्रियात्मक रूप से राज्य में चाल हूँ, तो वहाँ स्वतंत्रता और समानता 
रहेगी ही । किन्तु यदि मनृष्य सामाजिक प्राणी हे तो यह भी सत्य है 
कि राजनेतिक दृष्टि से वह परम्परा से आबद्ध गतिहीन जीव है । 
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बिरले ही, व्यक्तिगतरूपः से,वह अपनी शक्ति को जानता है । इससे 
भी अधिक बिरले ही, व्यक्तिगत रूप से ही, ऐसी शक्ति का बोध 
होने पर भी, अपनी आवश्यकताओं के प्रति ध्यान आकर्षित कर पाता 
हैं ।इस यग के राज्य की विशालता में उसकी आवाज जंगल में 
मंदन के समान हूँ । अपने विचार के लोगों के साथ मिल कर संगठित 
हो जाने पर ही वह अपनी मॉँगों को सबल कर सकता हैँ और तभी 
इनका प्रभ'व पड़ सकता है । इसलिए संघ प्रारम्भिक महत्व रखते हें। 
इनके द्वारा ऐसे अनुभवों की विशेषता सब पर प्रकट होती है. जिन 
प्र अन्यथा ध्यान भी नहीं दिया जा सकता था। संघ मनुष्यों के 
स्वतः कृत प्रदानों का मूत्ते रूप हे जिनके द्वारा वह अपनी आवश्यक- 
ताओं की पूत्ति करना चाहता हैं । ऐसे सभी प्रयत्न या स॑घ राज्य के 
काम के नहीं होते | उदाहरण के लिए, क्रिकेट कल्ब में कोई राज- 
नेतिक प्रसड़ नहीं होता। किन्तु अनेक संस्थाओं अथवा संगठनों की 
सफलता अपन प्रयत्नों को राज्य के नियम यानी कानून मे परिणत 
करने पर निर्भर करती हूँ । मिल मालिक संघ, श्रमिक संघ, राष्ट्रीय 
थियेटर (नाटक कला प्रदंशन) को उन्नत करन वाली संस्था--सभी 
यह प्रयत्न करते हैँ कि उनका संकल्प राज्य के संकल्प का एक अंग बन 
जाय । राज्य द्वारा निर्मित्त बंध-परमा आदेशों के तत्व में परिवत्तंन के 
प्रयत्न में ही उनकी सत्ता की उपत्त्ति निहित है। 


स्वेच्छाकृत संघ अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरी करने 
की शक्ति के बल पर ही जीवित रहते हैं । राज्य उनको जीवन नहीं 
प्रदान करता । बहुधा वे राज्य की उपेक्षा पर भी जीवित रहते हैं--- 
जेसे सन्‌ १८२४ के पहले ब्रिटिश श्रमिक संघ । भानव के अनुभवों से 
ज्ञात आवश्यकताओं को वे आप से आप अभिव्यक्त करते (रहते हें। 
और समाज का जीवन इतना विस्तृत है कि अगर उचित हो तो भी, 
केवल राज्य द्वारा वह नियंत्रित अथवा शासित नहीं हो सकता | अतएव 
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समाज का बहुत कुछ सड्चालन इन संस्थाओं द्वारा होता है । अवश्य 
यह तक॑ हो सकता हे कि जिस समाज में भिन्न प्रक्रार के जितने अधिक 
सामुदायिक जीवन हैँ, उतनी ही अधिक समृचित मात्रा में उसकी 
इच्छाओं की पूत्ति होगी। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हे कि राज्य 
जितना कम इन संस्थाओं के जीवन में हस्तक्षेप करता है, उतना ही 
अधिक दोनों का--राज्य तथा स'स्थाओं का--कल्याण होगा । इन 
संस्थाओं अथवा संगठनों के ऊपर केवल नाम मात्र का तथा बिना 
हस्तक्षेप का प्रभृत्व रहे । राज्य यह स्वीकार करे कि उन्‍हें अपनी सत्ता 
रखने का स्वत:सिद्ध अधिकार है । राज्य यह स्वीकार करे कि 
जीवन के ऐसे पहल भी ह, जसे धर्म; जिनमें उसका अपनी महत्ता पर 
जोर देना सामाजिक हानि करेगा । क्योंकि जहाँ तक मौलिक विश्वासों 
का सम्बंध हे, नागरिकों ने सिलकर अपने मन से, अपने दृष्टिकोण 
को व्यक्त करने के लिए जो संस्था बना रखी हू, उसके सामने राज्य 
का आदेश सारहीन और अर्थरहित होगा। इस सम्बन्ध में, राज्य के 
प्रभ्त्व में वेसी भावकता का ओज नहीं होता जिससे वह प्रभावशाली 
तथा सफल भक्तित प्राप्त कर सके । 


इससे यह भी प्रकट होता हें कि स्वभावानुसार, हरेक सभाज 
मूलत: संघशील होता है । राज्य भी, अपने नियमित कानूनों के 
अतिरिक्त, अन्य संस्थाओं के समान है, उनमें से एक है । उनके ऊपर 
नहीं है । अन्य संस्थाय अपने सदस्यों के लिए जो निदंग जारी करती 
हैं, उनके साथ रचनात्मक सम्बन्ध होने के कारण ही राज्य के वध 
निर्देश सफल होते हें । राज्य को चाहिए कि समाज को अधिकतम 
सन्तुष्टि करने बाकी माँगों को समभाकर, जानकर, उनके अनुकूल विधि 
का निर्माण करे | और वह तभी ऐसा कानून बताने का प्रयास करें जब 
उसने उस कानन के कार्यरूप में परिणत होने पर जिन लोगों पर असर 
पड़ने वाला है, उनकी सम्मति भी प्रतिनिधि रूप में ठीक से प्राप्त कर 
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ली हो । क्योंकि सफल कानून, प्राय; सर्देव बही होता हे जिसके 
प्रयोग के समय, शासन के लिए उपलब्ध अधिकतम अनुभवों का समृच्चय 
हो । उद्दाहदरण के लिए, यह सभी को मालूम है कि ब्रिटेन में स्वास्थ्य 
के बीमा की महान योजना की सफलता इसीलिये है कि योजना बनाते 
के पहले, पग-पग पर मेडिकल असोसिएशन्स तथा अन्य स्वीकृत 
संस्थाओं से परामर्श किया गया । कोई कानून इसलिये सफल है क्योंकि 
शासन के हर पहल से, उमके सम्बन्ध में अनुभव रखने वाले तथा 
उसके प्रभाव में आने वाले लोगों को उसकी उपयोगिता का विद्वास 
दिला दिया गया है । ऐसे विचार-विमर्ष से यदि तत्सम्बंधी वर्ग की 
स्वीकृति न भी प्राप्त हो तो भी उन्हें यह सनन्‍्तोष रहता है कि निर्णाय 
के पूर्व उनके ज्ञान का उपयोग किया गया तथा उनके अनुभव की 
नाप-तौल हुईं । संकल्प की छाप राज्य ही लगाता है, पर छाप छगाने 
के पूर्व की क्रिया सम्बंधित नागरिकों को ऐसा बोध नहीं होने देंती 
कि राज्य उनसे ऊपर हैं या उनके विरुद्ध हैं । कानून बनाने की क्रिया 
में सक्तिय तथा अन्तरंग भाग लेने के कारण नागरिकों में रचयिता 
की भावना आ जाती है । 


मेरा कहना हैँ कि इस उदाहरण से एक महत्वपूर्ण सत्य का पता 
चलता है । चू कि समाज मूलत: संघीशील है, इसलिए विधि का अद्वेप 
तात्मक रूप जितनी अधिक मात्रा तक केवल औपचारिक रह सकता 
है उतना ही समाज के लिए कल्याणकर होगा । भिन्न स्वाथों' के 
प्रमुदाय-- जिनके हम संस्थायें कहते हें, राज्य की प्रणाली से जितना 
ही अन्तंसम्बन्धित होंगे, उतना ही अधिक प्रभावशील उसे बनाये जाने 
वाले कानून का तत्व ही न होगा, बल्कि कार्य रूप में कानून भी 
होगा । हमको यह मान लेना चाहिए कि कोई भी सरकार, जो वैधा- 
निक रूप से चुनी गई है, जब तक सरकार हूँ अपने निर्णय करने के 
अधिकार को छोड़ने को तैय्यार नहीं होगी। किन्तु, कोई भी 
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सरकार इस प्रकार से वेसी सरकार नहीं रह सकती जो अपने नाग- 
रिको को विश्वास दिलाती रहती है कि वह उनकी माँगों को पूरा 
करने में प्रयत्नशील है । और, समाज में स्वयं संगठित संस्थाओं का 
स्थान तथा काये मान लेने पर, उपलिंखित विश्वास उत्पन्न करने का 
सबसे अच्छा तरीका हूँ कि शासन की क्रिया से इनका प्रत्यक्ष और 
आन्तरिक सम्बन्ध स्थापित किया जाय । अपने जीवन से सम्बन्ध रखने 
वाली चोजों में परिवत्तंत करने के समय जिन लोगों से सलाह नहीं 
ली जाती, वे उस परिवर्तन के औचित्य के सम्बन्ध में वेंसा विश्वास 
कर ही नहीं सकते । उप्तकी सम्भावनाओं के सम्बन्ध म उनकी वैसी 
अच्छी धारणा नहीं हो सकती । इनसे कहीं अच्छी धारणा उनकी 
होती है जिनके अनुभव की बात अस्वीकार कर दी गई हो, फिर भी 
जिनको यह संतोष होता है कि उनके तत्सम्बबंधी दृष्टिकोण को जानने 
का सच्चा प्रयत्न किया गया है । आजकल की सरकारों की असफलता 
का एक बड़ा कारण यह भी है वे समाज की संस्थाओं के विपरीत 
चलने लगती हे और अपनी प्रगति में उनको भी अपना अद्भ बना कर 
नहीं ले चल सकतीं । 

इस अनुमान से हम एक दूसरे सिद्धान्त पर पहुँचते हें जो कि 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। चू कि समाज का स्वभाव संघशील हैं, अत: 
राज्य में शक्ति जितनी ही विस्तृत रूपेण विकरित होगी, उतना ही 
उसका कार्य परिचालन सफल होगा । तीन मौलिक कारणों से ऐसा 
होना चाहिए । सबसे पहली बात तो यह हैं कि जितने ही अधिक 
आदमियों की कानून के परिणाम के प्रति जिम्मेदारी होगी, उतना ही 
अधिक वे उसके परिणाम में रुचि लेंगे । अत्यधिक केन्‍्द्रीमूत सत्ता वाले 
राज्य में आज्ञापालन स्पात्‌ ही रचनात्मक या परिणामदायक होता 
है । प्रजा, यंत्र की तरह, गतिहीन रूप से निर्दशों का पालन करती 
है और आपत्कारू में जो उत्तरदायित्वपूर्ण सहयोग सदा 
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आवश्यक होता हैँ, वह आवश्यकता पड़ने पर नहीं पाया 
जाता | केन्द्रीकरण से एकरूपता हो जाती है, उसमे समय तथा स्थान 
की प्रतिभा का अभाव होता है, यह दूसरी बात हुई । उसके 
कार्य का क्षेत्र इतना विस्तृत हो जाता है कि उसमें प्रयोग करना 
कठिन हे, क्योंकि असफलता का मूल्य इतना महंगा पड़ता है कि 
शासन नई बातों की ओर आक्ृष्ट नहीं होता । ऐसे शासन का पहला 
उसूल होता है कि कम से कम भूल करें। अन्त में केन्द्रीकरण का 
अर्थ यह होगा कि शासन में समय की (समयाभाव की) समस्या का 
कोई हल नही निकाला जा सकता। मंत्रिमण्डल या व्यवस्थापक सभा 
जसी संस्थाएँ दिन में कुछ निश्चित घन्टे तक ही काम कर सकती 
हैं । केन्द्री भूत प्रणाली में वे अनगिनत समस्याओं तथा भिन्न कार्यों से 
लदी रहती है । इस दबाव का मतलब यह होता है कि बहुत सी ऐसी 
जरूरी चीजें जिन पर ध्यान देना चाहिये, कभी नहीं देखी जातीं.और 
प्रायः जिस बात पर पूरी तौर से विचार करना चाहिए, वह जल्दी से 
ही तय हो जाता है । ब्रिटेन की राजनेतिक संस्थायें, इस समय, ऐसी 
परिस्थिति के खतरे की एक प्रमुख मिसाल हें। जो पार्कामेन्ट भारत- 
वर्ष के शासन के लिए जिम्मेदार थी, साधारण तौर पर साल में केवल 
दो दिन उस पर विचार कर सकती थी । मंत्रिमण्डल हाउस 
आफ कामस्स में पेश होने के कुछ हो घन्टे पहले वार्षिक आयनव्यय 
देख पाता है । 


आज से सौ वर्ष पूर्व अधिकार का केन्द्रीकरण उतना खतरनाक 
नहीं था जितना कि आज है । केवछ इसलिये कि उस समय राज्य 
का कार्य-विस्तार आज से कहीं छोटा था परन्तु आज तो, (हमारी 
तरह) सामाजिक जीवन के हर कोने में उसकी लम्बी अँगु- 
लियाँ पहुँच जाती हं---आज शीघ्र और रूचीली कार्यवाही अनिवार्य 
है । पर, मेरी सम्मति में, ऐसी परिस्थिति विकेन्द्रीभूत राज्य को ही 
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सिद्ध करती है जिसमें उसके कार्य पर्याप्त रूपेण सुसम्बद्ध होते है। 
विकेन्द्रीकरण की सम्स्या का केवल भौगोलिक रूप ही नहीं हैं । 
अवध्य यह जरूरी ह्‌ कि लन्दन, मेनचेस्टर, न्‍्यूयाकं, वर्लिंतन और 
पेरिस स्थानीय मामलो में केन्द्रय सरकार के प्रति पूरी तरह से जिम्में- 
दार होते हुए भी स्वतंत्र रहे, और स्थानीय हित के लिए कोई नया 
काम करने में उनको अपनी सरकार से आज्ञा न प्राप्त करनी पड़े । 
प्र, यह समस्या कार्यात्मक है । समान स्वार्थ वारे समुदाय, जसे वस्त्र 
का उद्योग, अपने समुचित शासन के लिए वेसे ही शासन संस्थाओं की 
आवश्यकता रखते हें जैसे कोई नगर। एक ऐसा भी क्षेत्र हे जिसमें 
समृचित संरक्षणों के अन्तर्गत, उनको अपने अनुशासन के लिए वेसे 
ही नियम बनाने पड़ते हे जेंसा कि वियना या कोई दूसरा नगर अपने 
लिए बनाता है । सभी नियमों तथा कानूनों को सीमित क्षेत्रों के लिए 
बनाना यानी न्यायशास्त्र को सीमाबद्ध करना समाज के अन्तर्गत काम 
करने वाले हितों तथा स्वार्थों को गलत समभना हूँ। जब तक कि 
हम, हर सभय पर राज्य के वेध निदशों को हर संस्था के समूचित 
हितों से सम्बद्ध न कर दें, वे सफलतापूवेंक काम नहीं कर सकते | 
आज की सभ्यता की बहुत कुछ बुराई या बीमारी इस कारण भी हें, 
कि राज्य की संस्थाएँ (प्रणाली) जिस समाज पर नियंत्रण रखने का 
प्रयास कर रही हैं उसकी परिवत्तंनशील परिस्थितियों के साथ, 
विशेष कर आर्थिक मामलों में, गति नहीं रख पातीं । 


है 


इस पर्यालोचन को शायद इस तरह थोड़े में कहा जा सकता हैं 
कि राजनेतिक दर्शन में आज हमारी सबसे पहली आवश्यकता हें राज्य 
के लिए ऐसा सिद्धान्त बनाना जिससे विधान के निरन्तर समाजीकरण 
'का प्रयत्न होता रहे । आवनिक राज्य के वेध निर्देश जिस आधार पर 
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बने हैं, वही उसकी दुर्बलता है । हर साभाजिक योजना की तरह, 
आज का राज्य, न्याय की एक भावना पर संगठित है । पर, वह भावना 
व्यक्ति को ही सम्पत्ति का स्वामी समभती है । राज्य उसको रक्षा को 
ही अपना सबसे बड़ा काम समझता है । वह श्द्ूवीं सदी को भावना 
का प्रतीक है । सम्पत्तिवान की निरंकु३-शक्ति के आक्रमण से अपनी 
रक्षा करने की कामना हे। इस भावना से जो स्वाधीनता तथा 
समानता प्राप्त हुई थी, वह सम्पत्ति के स्वामी के लिए स्वाधीनता 
तथा समानता थी । इस दृष्टिकोण से जो छोग फ्रांस तथा जर्मनी के 
व्यवहार संहिता को परीक्षा करेगे, वे इन नियमों के तात्विक सिद्धान्तों 
से शायद ही यह समभपायेंगे कि इन देशो में ऐसे नर-नारियों की 
बहुत बड़ी जनसंख्या थी जिसके पास उसका परिश्रम ही उसकी 
सम्पत्ति और पूजी थी। यह उनके संविदा स्वातन्त्रय की रक्षा करता 
था, परन्तु सेवायोजकों के विरुद्ध यह अधिकार केवल म्रममात्र था। 
आवश्यकता इस बात की है कि समस्त नागरिक समूह के लिए राज्य 
के बंध परमादेशों द्वारा समान रूप से वास्तविक अधिकार प्राप्त हों । 


प्राचीन रोम में विशेष ट्रिब्यून तथा टेब्ल्ब टेबल्स के विधान का 
संरक्षण प्राप्त करने के पूर्व जेसी अवस्था वहाँ साधारण जनसमूह 
का थो वेंसी हमारी आज हे। इन दोनों विधानों द्वारा न्याय की 
भावना के क्षेत्र को अधिक विस्तृत तथा व्यापक करने का प्रयत्न 
किया गया था । जिस तरह उस काल में, जन-हीन नर-नारी को 
कानून की रक्षा नहीं प्राप्त थी, उसी प्रकार आज बिना सम्पति वाला 
नागरिक उन अधिकारों का भोग नहीं कर सकता जो सिद्धान्त: उसे 
प्राप्त हे । और चू कि वह अपने बौद्धिक तथा आर्थिक मुक्ति के प्रति 
अधिकंतम सचेत होता हुआ राज्य से, अधिकारों की स्वीकृृति की 
परिधि में, राष्ट्रीय शिक्षा तथा श्रमिक संघ एसी बातों को मनवा 
चुका है, अब वह राज्य को बाध्य कर रहा है कि अपनो न्याय- 
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गीलता की भावना में, उसके हितों का भी उतना ही ध्यात रखा 
जावे जितना कि सम्पत्तिवान का रखा जाता है। अवश्य इस मार्ग 
म बाधाय हैं । उसकी माँगों के सामने जो रियायतें की जा रही हैं 
वे वैसे ही अपूर्ण ह. जैसा रोम में निम्न वर्ग के प्रति किया गया था । 
किसी एक विषय में भी प्रचलित प्रणाली में समान रूप से परिवत्तेन 
नही हो रहा है । उदाहरणार्थ, श्रमिक संघ द्वारा निश्चित दकशाओं के 
बाहर किसी व्यक्तिगत श्रमिक के संविदा-स्वातन्त्रय का संरक्षण सेवा 
योजकों के विशेषाधिकारों को उतता ही संरक्षण देना है जितना कि 
रोम की विधान सभा में अभिजात वर्ग के बहुमत के कारण उनको 
प्राप्त था। प्राचीन रोम में फ्लेवियस के समय के पूर्व पांटिफ की सभा 
ने, कानूनी कार्यों की प्रथा तथा सिद्धान्त को ऐसा रहस्य पूर्ण तथा गुप्त 
बना दिया था कि साधारण जन उनकी थाह का पता भी नहीं लगा 
सकता था । उसी प्रकार से आज भी स्मृति शास्त्र में परम्परा तथा 
पुरानी परिपाटी श्रमिक वर्ग के विपरीत काम करती है । 


यह जरूर कहना पड़ेगा कि रोमन कानून ने जन्मना, साधारण- 
जन की जो अधिकारहीनता थी, उससे आंशिक रूप में उसे छटठकारा 
दिलाया | वही हमारे साथ हो रहा हैँ । नयी आर्थिक व्यवस्था वध 
निर्देशों में तात्विक परिवत्तेन का संकल्प लेकर ही प्रकट होती है । बिना 
एसे परिवत्त न के नयी व्यवस्था हो नहीं सकती । वह राज्य को बाध्य 
करती हैँ कि उसकी माँगों को स्वीकार कर ले अन्यथा वे वेध निदंश 
में सस्मिलित न किए जायेंगे। नयी आर्थिक व्यवस्था का अर्थ हैं 
व्यापक मताधिकार । व्यापक मताधिकार का अर्थ होता हे जनसम्‌ ह द्वारा 
राजनैतिक संस्थाओं से काम लेने की शवित पर विजय प्राप्त करना । 
अवश्य वे इस शक्ति से एसा काम हंगे जिससे उनकी उन आवश्य- 
कताओं को पूर्ति हो जो इसके पूर्व राज्य के स्वभाव के अनुकूल न थीं । 
उनके झासनात्रिकार में वे ही चीजें न्‍्याय का साधारण तथा 
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स्वाभाविक अंग प्रतीत होती हैं जो कि एक पीढ़ी पहले के राजनीतिज्ञों 
द्वारा असम्भव समझी जाती थी । नयी व्यवस्था वाले अपने बहुमत के 
अनुकूल नियम समाज पर उसी प्रकार लागू करते जिस प्रकार उनके 
पहले के लोग अपने लिए करते थे। नियम, न॑तिकता तथा धर्म जीवन 
की नयी स्थिति में उसी प्रकार चल पड़ते हे जिस प्रकार अन्य वर्गों 
के शक्तिवान होने पर । पहले को सामाजिक योजना में जिस प्रकार 
तत्कालीन कुछ धारणाओं का आदर होता था, उसी प्रकार, अपनी 
आवश्यकताओं की बातों में वे आदर की भावना उत्पन्न कराते हे । 
जिस वगें का राज्य पर आधिपत्य होता है वह केवल अधिकारच्युत 
के शोषण का अधिकार ही नहीं चाहता अपितु वत्तं मान सोवियत रूस 
के समान वह यह भी चाहता है कि उसका गोषण न्‍्यायोचित समका 
जाय, तथा अपहंत वर्ग उन सिद्धान्तों की न्‍्यायशीलरूता को स्वीकार 
करे जिनके द्वारा उनको अधिकारच्युत किया गया है । इसी प्रकार, 
पुराने जमाने में सम्पत्ति पर आक्रमण सबसे बड़ा पाप समझा जाता 
था । वह समाज उस व्यक्ति को सम्मानपूर्ण तथा आदरणीय समभता 
था जो अपने बाल-बच्चों को भूखा रख सकता था पर अपने पड़ोसी 
की सम्पत्ति पर आँच नहीं आने देता था । 
आज जो हो रहा है, वह कानून के क्षेत्र का विस्तार हे । 
अधिकारों की जिस योजना को मैंने आधुनिक सामाजिक परिस्थिति में, 
अस्तर्निहित सिद्ध क्रिया हें, उन्होंने नैतिक दावे से बदल कर वैधानिक 
कर्तव्यों का ठोस रूप धारण कर लिया हैं । इसी उद्देश्य के लिए 
राज्य जानबूऋकर निजी सम्पत्ति को छीन लेता है । जो सुख-सुविधा 
सम्पत्ति रखने वाले को. सुलभ थी, बिना राज्य की सहायता के उन 
सुख-सुविधाओं को भोगने वालों के मूल्य पर राज्य उत्त को जनसम्‌ह 
के लिये सुलभ कर. रहा हैं । आर्थिक शक्ति की सत्ता के.सम्बन्ध में 
परिवल्लित. भावना के कारण, नवीत समाज में व्याप्त स्याय की 
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विस्तृत विचार धारा के कारण ही आज अधिकारों की ऐसी अनभति 
हो सकी हैं तथा उन्हे प्राप्त किया जा सका है । 

इस सम्बन्ध में दो अंतिम बातें कह दी जायेँ। यह मानने का 
कोई कारण नहीं है कि ऐसा परिवत्तेन अनिवार्य है और न हम 
ही इसकी शान्तिमय सफलता पर अवश्य ही भरोसा कर सकते हे। 
पहली बात के बारे में तो हम यही कह सकते हें कि आर्थिक विकास 
के वत्तमान रूप का अर्थ होता है जन-सम्‌ह को अधिकार प्राप्त हो 
जाना । इस अधिकार परिवत्तंन से वेध निदश एक छोटे से वर्ग को 
तुलना में समूह के हितों पर जोर देंगे। पर, यदि आशिक प्रणाली 
किसी नवीन दिशा में यकायक पलट जाय तो जिनके हाथ में अधिकार 
आ जायगा, वे अधिकारों के तत्व को अपने स्वाथ में परिवर्तित 
कर दंगे । 

आर्थिक व्यवस्था में परिवत्तंत की घान्तिमय सफलता पर हम 
कदापि भरोसा नहीं कर सकते। न्याय-अन्याय के विषय में आदमी 
अपने विचारों से चिपटे रहते हें। आप से आप वे शक्ति को छोड़ने वे 
लिए तेयार नहीं होते। वधानिक अधिकार तथा राजन तिक शत्तित में 
सम्बन्ध स्थापित रखने के लिए जो निरंतर रियायते की जाती रहती हें 
उन्हीं से शान्ति कायम रहती है । जिस द्ासन विधान में ऐसा सम्बन्ध 
नहीं रथापित किया जा सकता, नयी व्यवस्था अपनी इच्छा को लागू 
करने के लिए शक्ति से काम लेती हैँ । ऐसे परिवत्तंन का घातक 
परिणाम हो सकता हे---क्णोंकि आधुनिक सभ्यता ऐसे जटिल तथा 
सुकुमार आधारों पर निर्भर है कि किसी बड़े परिणाम में हिंसा के 
प्रयोग के पश्चात्‌ उसका जीवित रहना सम्भव नहीं । इसलिए तक 
कहता है कि लगातार सुधारों को नीति बर््ती जाय | पर आदमी 
पूरी तरह से बृद्धि से काम करने वाला प्राणों नहीं हें । हमें इस बात 
का कीई भरोसा नहीं हे कि बुद्धिमत्ता की विजय होगी । 
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राज्य के संगठन की समस्‍या इसकी प्रजा तथा विधि के मध्य 
सम्बंध की समस्या है। प्रजा विधि के बनाने में भाग ले सकती है, इस दशा 
में भिन्न मात्रा में, राज्य प्रजातंत्र होगा या, बिना प्रजा के भाग लिए 
नियम उसके ऊपर लागू कर दिए जाये, जिस दशा में, भिन्न मात्रा में 
ही, राज्य निरंकुश होगा । 

दोनों प्रकार के संगठन अपने शुद्ध रूप में नहीं रह सकते। पूर्ण 
प्रजातंत्र हरेक विचारणीय विषयों पर समूची जनता से परामरश करेगा । 
निरंकुश शासन राज्य में, समूची योजना को' स्वर्यो बनायेगा और लागू 
करेगा । आज जितने विशाल समुदाय हें, उनको देखते हुए दोनों ही 
बातें इस आधार पर असम्भव मालूभ होती हैं । 


साधारण जीवन में हम राज्य का संयुक्त रूप देखते हैं । कुछ राज्यों 
में, जैसे फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन में, प्रजातंत्रीय तत्व की प्रबलता होती 
है, दूसरे राज्यों में, जेसे रूस और स्पेन में, निरंकुशता पर जोर होता 
है । हर प्रकार का मिश्रण सम्भव है । कोई प्रजातंत्रीय-रूपेण प्राप्त 
निर्णय निरकुंश का्यकारणी-समिति द्वारा रहृकिया जा सकता है । यह 
भी हो सकता हैँ कि स्विटजरलेंड की तरह, निर्वाचकों द्वारा चुनीं गईं! 
विधान सभा कार्यकारणी पर पूरा प्रभूत्व रखती हो । या संयुक्त राज्य 
अमेरिका की तरह, विधान सभा तथा कार्यकारणी दोनों के अधिकारों 
का निर्णोय न्यायपालिका के हाथ में हो जो स्वयं संविधानिक संशो- 
घनों के अधीन हैं । 
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किसी राज्य के वास्तविक स्वरूप का निर्णय उसको ऐतिहासिक 
परम्पराओं पर निर्भर करेग। । उसके जीवन पर, जनता के अनुभवों 
की जो सुन्दर छाया की छाप होती है उसके कारण यह कहना कठिन 
हो जाता है कि कौनसा प्रकार किससे अधिक अच्छा हे । सामान्यतः: 
हम यही कह सकते हे कि निरंकुश शासन प्रणालो की तुलना में प्रजा- 
त॑त्रोय शासन प्रणाली अधिक उपयुक्त हे, कम से कम पदिचिमी सभ्यता 
के स्वभाव का विचार करते हुए। अन्य कमजोरियों के होते हुए भी 
प्रजातंत्र वेब निदंशों की रचता में अधिक से अधिक जन समूह की 
माँग का ध्यान रखता है । इन निदंशों के कार्य परिचालन को आलो- 
चना ही उनके जीवन का आधार होती ड्रे। जिम्मेदारी की भावना 
को बढ़ा कर उनके उपक्रम को बढ़ातो है । इसमें राज्य के नागरिकों 
में केवल निर्णयों में भाग छेने की ही भावना नहीं पेदा होती बल्कि 
उसके तत्वों को प्रभावित करने का अवसर भी प्राप्त होता हू । यह 
मान लेने पर भी, और अनुभव से ऐसा प्रकट भी होता है, कि निरंकुश 
प्रणालो की तुलना में प्रजातंत्रीय प्रणाली बहुत धीरे काम करती हूं, 
और यह भी केवल इसलिए कि उसे भिन्न प्रकार की इच्छाओं को 
साथ लेकर चलना पड़ता है, ऐसी दूसरी कोई संगठन की प्रणाली नहीं 
है जो राज्य के आवश्यक सैद्धान्तिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सके । 

पर, केवल यह कह देने से कि राज्य का प्रजातंत्रीय. रूप होना 
चाहिए, उसके ऐसे रूप को व्यक्त करने वाली संस्थाओं का निर्णय 
नहीं हो जाता । क्योंकि व्यापक रूप से यह कहना असत्य नहीं है कि 
किसी भी ढरें के प्रजात॑त्र को अभी तक अपनी अभिव्यक्ति के लिए 
उपयुक्त संस्थायें मालूम नहीं हुई है । किसी प्रकार के 'वेध परमादेश 
सम्बन्धी योजना की समीक्षा करने पर तीन प्रकार के अधिकार की 
आवश्यकता प्रतीत होती है--(१) हमको एसी संस्थाओं की आव- 
इयकता है जो उन सार्वजनिक नियमों को निर्धारित करे जिनको समस्त 
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नागरिकों पर लागू किया जायगा या समूह के एक एसे अंग प्र लागू 
क्रिया जायगा जिनके हित स्पष्टत: मालूम हें तथा जो हित समूह के 
हित से भिन्न हे। ऐसी संस्थाओं का रूप विधायी होगा। वेया तो 
“पार्लामण्ट सहित सम्राट की तरह ([ ब्रिठेन में ) संप्रभू-विधायिनी 
सभा हो सकती हैं या किसी नगर की म्युनिसिपलछ कौंसिल हो सकती 
हैं जिनके कार्य की सीमा संप्रभु संस्था के नियम द्वारा निर्दिष्ट हो । 
(२) हमको ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता होगी जो विधायिनी सभा 
के अन्तर्गत काम करेंगी, तथा उनके द्वारा निर्धारित नियमों को कार्य 
में परिणत करेंगी । इस प्रकार की संस्थाओं के संबन्ध में तात्विक 
बात यह हे कि वे, आमतौर पर, कार्य करने की अपनी क्षमता का 
स्वयं निर्णय नहीं कर सकती हें, जिस सिद्धान्त के अनुसार वे काम करती 
है, वह विधायिनी सभा द्वारा तय होता है और साधारणत: वे उसी के 
प्रति जिम्मदार होती है । ऐसों विधान सभा ने उनके अधिकार को 
जो मर्यादा निर्धारित की है, उसी के भीतर काम करती हैँ। राजनेतिक 
जीवन के ढाँचे को बनाने वाले बेध परमादेशों को कार्यरूप मों परिणत 
करना ही इनका काम होता है । (३) इसके अलावा, हमको एसी 
संस्थाओं की आवध्यकता हे जो दो प्रकार के विवादों को तय करती 
रहे । नागरिकों तथा शासन करने वाली कार्यकारिणी में विवाद हो 
सकता है । नागरिक कह सकता हैँ कि कार्यकारिणी का अमुक-कार्य 
उसके अधिकार की परिधि के वाहर है । स्पष्ट है कि यदि कार्यकारिणी 
अपने अधिकार की सीमा का निर्णय कर सकती है तो जिन वैध परमा- 
देशों ने उसे जीवन प्रदान किया है, उसी को स्वामिनी बन जायगी । 
अतएव कार्यकारिणी से स्वतंत्र एक संस्था को ऐसे विवादों के निर्णय का 
काम देकर, स्वतंत्र फंसला प्राप्त किया जा सकेगा और कार्यकारिणी 
के अधिकार को स्वतंत्र रूप से आँका, जावेगा । दूसरे विवाद स्वयं 
नागरिकों में परस्पर हो सकते हैं। अ का कहना हैँ कि ब ने उसे हानि 
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पहुँचायी हैं । यह तय करना जरूरी है कि अ जिस व्यवहार के विरुद्ध 
शिकायत करता हे, वह राज्य के वेध निर्दशों द्वारा वर्जित है या, नहीं । 
यदि वह राज्य के वध निर्देशों द्वारा वर्जित हे तो यह भी जरूरी है कि 
विधि के अन्तगंत उचित दण्ड तय किया जाय । 

ऐरिस्टॉट्ल से समय से ही, राजनैतिक दर्शन का यह निर॑तर 
दावा रहा है कि हर सुसंगठित समाज मे ये तीनों संस्थाएँ एक दूसरे से 
कार्य करन में स्वतंत्र हों, तथा इनमें काम करने वाले भी पृथक व्यक्ति 
हों । माँटेस्क्यू ऐसे विचारकों का यहाँ तक कहना है कि इनको एक 
दूसरे से अलग' करना हो राजनैतिक स्वतंत्रता का रहस्य है । 

इस विषय में इतना कठोर विचार हम' शायद ही मान सकें । 
कोरे सिद्धान्त के विचार से, पहले तो, यह काफी तर्कपर्ण बात है कि 
न्याय का काम विधान सभा का समझा जाय, इसलिए कि कानून का 
अर्थ सबसे अच्छी तरह वही संस्था जान सकती है जो कानून बनाती 
है । व्यवहार में, इन तीनों कामों में कठोर भेद रखना सम्भव नहीं 
होता। विधायिनी अपना काम पूरा कर ही नहीं सकतीं यदि वे कार्ये- 
पालिका के काम में हस्तक्षेप करने का अधिकार न रखती हों तथा 
अवसर आने पर, न्यायाधीशों के उन फैसलों को, जिनका परिणाम घोर 
असन्‍्तोष पँदा करता हो, विधान बनाकर रह कर देने की शक्ति न 
रखती हो । 

विधि को कार्यान्वित करने में, कार्यकारिणी निश्चय ही सामान्य 
सिद्धास्तों को विस्तार का परिधान पहनाती है, और आधुनिक राज्य 
में यह कार्य इतना विस्तृत क्षेत्र ढेकता है कि बहुधा इसे विधान-कार्य 
से पथक करना कठिन हो जाता है| अन्त में, न्यायपालिका जो कार्य - 
कारिणी के अधिकार क्षेत्र का (इस दश। में यह विधायी संकल्प के 
सार का निश्चय करती है ) या दो नागरिकों के मध्य विवाद का 
निर्णय व.रती है (इस दशा में यह राज्य के बंध-परमादेशों के अधीन 
नर्वन क्षेत्र को लाती है अथवा यह निश्चय करती हूँ कि यह नवीन , 
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क्षेत्र इन परमादेशों के अधिकार के बाहर हे ) वास्तव में ऐसा कायें 
कर रही है जो विधायी हू । 


इज़ुलेण्ड और अमेरिका में, उदाहरण के लिए, जिसे न्‍्यायाधीश- 
निर्मित विधि करते हें, वह संविधि से अधिक व्यापक क्षोत्र में, 
लागू होता है । अमेरिका में सभी विधान सभाएंँ असंप्रभ हें 
क्योंकि उनकी शक्ति का स्रोत छिखित संविधान है जिसको वे बदल 
नहीं सकतीं । यहाँ पर न्यायाधीश शासन विधान की परिभाषा करता 
हूँ और जब विधान सभा के किसी नियम को या कार्यकारिणी 
की आज्ञा को चुनौती दी जाती हैँ तो वही फैसला देता है । इसलिए 
विधान सभाकी तुलना में उसको शक्ति कहीं अधिक हूँ क्‍योंकि 
विधायी-अधिकार की सीमा को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक 
न्यायिक संकल्प हे । 


इन भिन्न संस्थाओं की पृथक समीक्षा करने के पहले, दो सामान्य 
सिद्धान्तों पर विचार कर लेना चाहिए। हरेक सू-व्यवस्थित राज्य का 
एक संविधान होता हें जी यह निरचय करता हूँ कि अन्ततोगत्वा, 
वेध परमादेश किस प्रकार बनाये जावें । ऐसे संजिधान का 
दो प्रकार से वर्गीकरण हो सकता हं--लिखित तथा अ-लिखित 
और आनम्य तथा अनानम्य । उदाहरण के लिये, संयुक्त राज्य अमेरिका 
के संविधान में विधायिनी कार्यकारिणी तथा न्यायालय के. सम्बन्ध 
निश्चित किए गये हैं। इनमें से किसी को भी कोई कार्य करने का 
तभी अधिकार हें जब वे उस लिखित संविधान की तत्सम्बंधो धारा 
से अपना, अध्यर्थेन सिद्ध कर सके । दूसरी ओर ब्रिटिश संविधान है जो 
सविधि न्यायालय के निर्णय, अलिखित प्रथाओं और परम्पराओं आदि 
का समूह है | इनके वास्तविक सम्बन्ध का निर्णय नियमित रूप में 
केवल इसी बात से होता हे कि “पालमिण्ट-सहित नरेश” जब उचित 
- समभे इनको बदलने की शक्ति रखता है । पारिभाषिक पदों में, 
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साधारण विधान तथा संविधानिक विधान एक ही स्वर पर हैं। 
उदाहरण के लिये स॑यूकत राज्य अमेरिका की कांग्रेस प्रेसिडेण्ट के 
अधिकारों में परिवत्तंव करने की शक्ति नही रखती । पर, “पार्ला- 
मेण्ट-सहित-नरेश” जब उचित समझे, कार्यकारिणी की शक्ति में 
परिवत्तंन कर सकता है । आधुनिक जगत में अब लिखित संविधान 
की आम प्रथा चल पड़ी है । अब यह धारणा है कि-राज्य में शक्ति 
का विभाजन इतनी मह॒त्व:र्ण बात हे कि उसको ठीक रूप देने के 
लिये लिखित संविधान का होना जरूरी हूँ। सब बातें सोचने पर, 
अनुभव यही बतछाता है किइस विचार में तत्व हु । क्योंकि, कुछ 
संविधानिक सिद्धान्त इंतने महत्वपूर्ण हे कि उनकी महानता छब्दों में 
व्यक्त नहीं की जा सकती । इसके अलावा यह भी सही हे कि संविधान 
का अनानम्य होना अवांछनीय हे । समुदाय की आवश्यकतायें बदलती 
रहती है । इन आवश्यकताओं के परिवत्तेन के साथ इनका बाहरी ढाँचा 
भी बदलना आवश्यक हैँ । अमेरिकन सं विधान को अनानम्यता कुप्रसिद्ध 
है । इसमें तभी परिवत्तेन हो सकता है जब कांग्रस के दोनों सदनों का दो- 
तिहाई बहुमत स्वीकार करे, तथा सात वर्ष के भीतर, संघ के अच्तेंगत 
तीन-चौथाई राज्यों की सम्मति प्राप्त होनी चाहिये। अनृभव 
बतलाता है कि परिवत्तंन की प्रणाली को इतना कठिन बना देने से, 
जरूरत पड़ने पर, जरूरी रद्ोबदल नहीं की जा सकती । संयुक्त ,राज्य 
अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार-दित्तरण इस प्रकार हो गया 
है कि आज के राज्य के लिये आवश्यक समान रूप से लागू होने 
लायक श्रमिक-विधान या वेवाहिक नियम भी नहीं बन सकते । संघ 
के किसी पिछड़े राज्य में, प्रतिक्रियावादी मालिक अनुचित रूप से 
लाभदायक स्थिति में रहेगा । अमेरिकन संविधान में “पूर्ण विश्वास 
तथा प्रतीति” की घारा के कारण, व्यवहारिक रूप में धनी वर्ग को 
जो सरलता विवाहविच्छेद की है, उतनी निर्धन के लिये सम्भव नहीं 
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है । इन अनुभवों का यही निचोड़ निकलता है कि एक लिखित 
संविधान होना चाहिये जो आसानी से बदला जा सके । सब बातों 
को ध्यान में रखते हुए, श्रेष्ठ उपाय तो यह होगा कि विधान सभा 
ही संविधान में संशोधन कर दे, पर जोर इस पर देना चाहिये कि 
सदस्यों की अत्यधिक संख्या, उनकी संख्या का विशिष्ट उच्च 
अनुपात, प्रस्तावित परिवत्तव का समर्थन करे। 


कभी-कभी यह कहा जाता है कि प्रजातंत्रीय प्रणाली में, उपक्रम 
तथा जननिदंश की व्यवस्था होनी चाहिए । कहते हे कि यदि जनता 
का काम वेध परमादेशों के बनाने में केवल इतना ही है कि वह उन 
प्रतिनिधियों को चुने जो कि उनके सार के लिये उत्तरदायी हें तो यह 
अपने जीवन का असली सड्चालन नहीं कहा जा सकता। उपक्रम' के 
ह्वारासारव॑जनिक संकल्प निश्चित आकार ग्रहण कर सकता हैँ । जन निर्देश 
से जनता अपने प्रतिनिशन्रियों को वे काम करने से रोक सकती है जिससे 
वह सहमत नहीं है । यह दावा किया जाता है कि प्रत्यक्ष शासन 
प्रतिनिधि प्रणाली का आवश्यक पूरक है, अन्यथा जेसा कि रूसो ने 
अग्नेजों के लिए कहा था कि “वे केवल चुनाव के समय स्वतंत्र रहते हैं” । 


पर में यह बतला दूृ' कि ऐसा कहना जिन समस्याओं का निर्णय 
करना है तथा जिस परिस्थिति में क्रियाशील रूप में नावेजनिक सम्मति 
| सबसे मूल्यवान फल प्राप्त कर सकती हें, दोनों के रूप के बारे 
में भूल करना है । आधुनिक राज्य में मतदाताओं को संख्या जरूर 
ही इतनी विशाल हे कि प्रत्यक्ष शासन में लोग हाँ या नहीं के अलावा 
दायद ही और कुछ कर सके । सरकार उनसे जो सवाल करेगी, उसके 
प्रति जन-समृह के रूप में वे इससे अधिक कर ही नहीं सकते । विधान- 
निर्माण विस्तार की तथा सिद्धान्त की भी चीज है, और निर्वाचक 
के सामने जो समस्या विचार के लिए रखी जायेगी, उसके विस्तार 
में वह जाही नहीं सकता | आधुनिक-सरकार के लिए वास्तव में 
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प्रत्यक्ष शासन बड़ी बेढंगी चीज होगी । जिस बात पर बहस होनी 
चाहिए, न हो सकेगी । संशोधनों के रीति की कोई गुज्जायश ही न 
रहेगी । सिद्धान्त के बड़े सवाल सावंजनिक मत के लिए छोड़े जा 
सकते हें, जैसे उदाहरण के लिए, बिजली देने का काम निजी उदयोग 
रहे या राज्य द्वारा हो पर अन्य प्रकार के सवाल ऐसे नाजक और 
उलफे हुए होते हें कि समूची निर्वाचक मण्डली के सामने रख दिये 
जाने पर, नतो उचित निर्णय करने के लिये उसके पास ज्ञान होगा 
न रूचि होगी । 


इतना ही नहीं । प्रत्यक्ष शासन को चरितार्थ करने के लिए बहुत 
से प्रश्नों को इसके अनुकूल नहीं बनाया जा सकता, इसके अलावा 
इस प्रणाली के गोश परिणाम भी असनन्‍्तोषजनक होते हें । उदाहर- 
णार्थ, पार्लामेण्टरी प्रथा से उसका शायद ही मेल हो सके क्योंकि 
राज्य के नियमां की मौलिक जिम्मेदारी विधान सभा के बाहर हो 
जातो है । इससे काम की वह सम्बद्धता नष्ट हो जाती है जिससे 
लोग अपने प्रतिनिधियों के कार्यों की परीक्षा करते हैं। इससे यह धारणा 
होती हैँ कि व्यवस्थापन की रीति तथा उसके परिणामों के बारे 
में जनमत है किन्तु, सरकार की असली समस्या यह नहीं हे 
कि निर्वाचकों को ऐसे विषयों पर जिनमें उनकी विशेष जानकारी 
सम्भव नहीं है किस प्रकार जैसे-तेसे अपनी सम्मति देने के लिये बाध्य 
किया जाय | समस्या तो यह है कि वैध परमादेश बनाने के पूर्व 
उसके तत्व को, उससे सम्बन्ध रखने वाले तथा उसके सम्बन्ध में 
राय देने की क्षमता रखने वाले जन मत से कानून बनाने की रोति 
का सम्बन्ध केंपे स्थापित किया जा सके। इसमें प्रत्यक्ष सरकार की 
आवद्यकता नहीं होती । एक ऐसे उपाय की आवश्यकता है जिससे उस 
नियम का फल भोगन वालों का उसके सम्बन्ध में विचार जाना जा सके । 
उदाहरणाथ, स्वास्थ्य-त्रीमा कौ राष्ट्रीय योजना के लिए जन» 
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'निदश लेने से ज्यादा जरूरी है डावटरों, संघों, तथा ऐसी ही संस्थाओं 
को राज्य पूरा मौका दे कि विधान सभा में उस पर विचार होने के पू्े वे 
अपनी सम्मति प्रकट कर सके । संक्षेप में, राज्य के कार्य के लिए 
प्रभावोत्पादक सम्मति वही होगी जो जन समूह में से छाँटकर 
विशेष ज्ञान रखने वालों से प्राप्त की जाय । सार्वजनिक राय लेने से 
केवल हानि ही होगी । अनुभव बतलाता है, खासकर स्विटजरलेंड से 
यह प्राप्त हुआ कि जन समूह परम्परागत आदतों में एसा जकड़ा हुआ 
है कि इसे विधान सभा क्री शक्ति के ऊपर एक शक्ति के रूप में 
सुरक्षित रखने से सामाजिक प्रयोग कठिन हो जाते है । 
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आधुनिक परिस्थिति में, यदि सभा को अपने निर्वाचकों की ओर 

से बोलने का समुचित अधिकार रखना है तो मताधिकार व्यापक होना 
चाहिए | सभा को इतना बड़ा तो होना चाहिए कि सदस्यों का निर्वा- 
चकों से प्रभावशील सम्पक्क बना रहे और इतना छोटा होना चाहिए 
कि सही ढंग से वादाविवाद हो सके, ज॑से रूसी सोवियट सरकार की 
कांग्रेस के सभान बड़ी सभा में वादाविवाद में सम्पूर्ण व्यवितत्व खो 
जाता हूँ तथा यह महासभा सत्ताशील दल के संकल्प का पंजीयन-यंत्र 
हो जाती है । निश्चित समय तथा अवधि के भीतर, जिसे वह साधा- 
रण परिस्थिति में बदल नहीं सकती, जनता के सामने इस सभा को 
फिर से चुनाव के लिए उपस्थित होना चाहिए। यह अवधि इतनी 

लम्बी जरूर हो कि दो परिणाम निकल सकं--विधान सभा को पर्याप्त 
का्य-क्रम के प्रति उत्तरदायी बना सके तथा सदस्यों को इतना अवसर 
मिले कि थे उसकी कार प्रणाली से परिचय प्राप्त कर सके। 
किन्तु यह तनी कम भी हो कि सभा का निर्वाचक से सम्बन्ध न टूटे । 

सन्‌ १६११ से पूर्व इंगलेण्ड में पार्लामेंट का जीवन सात वर्ष का होता 
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था । यह इतना लम्बा युग होता था कि सभा जनता की विचारधारा 
के प्रवाह से बहुत कम प्रभावित होती थी । इसके विपरीत, संयुक्त 
राज्य, अमेरिका में “प्रतिनिधि सभा” कादो वर्ष का कार्यकाल 
काफी छोटा है क्‍योंकि जैसे ही सदस्य चुना गया, नया चुनाव उसके 
दिमाग में चक्कर काटने लगता है । इतने अल्पकाल में वह बिरले ही 
विधायी प्रणाली को समझ पाता होगा । इस विचार करने पर, ऐसा 
लगता है कि पाँच वर्ष की अवधि इन कम्रियों को पूरा करती हें । 

साधारणत: विधान सभा का सदस्य वही चुना जाता है जो किसी 
दल का समर्थक या अनुयायी होता है । आजकल के राज्य में, निर्वा- 
चन सूची इतनी बड़ी होती हे और भिन्न स्वार्थो' की संख्या इतनी 
अधिक होती हैँ कि कोई निर्णय करने के लिए उनको संगठित करना 
आ।वश्यक होता हैं । राज्य में यही काम दल करते हे। वे विचारों के 
मध्यग के रूप में काम करते हें। वे कुछ ऐसे सिद्धान्त चुन लेते हैं 
जिन पर भतदाताओं की स्वीकृति प्राप्त करने की सम्भावना होती हे; 
इन्हीं सिद्धान्तों का सहारा लेकर ये दल चलते हे और वादा करते हें 
कि अधिकार प्राप्त होने पर उन बातों को कानून का रूप दिलायेंगे । 
व्यापक दृष्टि से प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली में, जिसमें प्रतिनिधियों द्वारा 
शासन होता हु दलों का होना आवश्यक हे इसके बिना नियमों का 
सुसम्बद्ध कार्य क्रम नहीं बन सकता, और न विधान सभा में इन नियमों 
के लिए ऐसा सँगठित समर्थन प्राप्त हो सकता है कि वे विधान के अंग 
बन सके | इस श्रणाली में रोष होते हुए भी, इसके बिना प्रभावशील 
नागरिक माँगों से उत्पन्न जीवन के लिए वांछनीय विधि को स्पष्ट 
रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता । 

दलों के विभाजन का राज्य के सदस्यों के मध्य विचारों के 
विभाजन से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता । इस सम्बन्ध के अभाव के 
कारण ही दो सिद्धान्त निर्धारित होते हे--जिनकी धारणाय आकर्षक 
होते हुए भी, कार्4' रूप में असन्तोषजनक होती हैँ । यह स्पष्ट है कि 
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ब्््+ 


जहाँ पर, राज्य के जीवन; में दलगत शासन की प्रबलता होती है, 
वहाँ पर विचारों के विभाजन की प्रणाली बहुत ही अक्षत्रिम होती है । 
इंगलेंड में अगर केवल अनुदार (कांजवेटिव) तथा मजदूर (लेबर) 
दल ही रह जाये तो बहुत से लोगों को इनमें से ही एक में शामिल 
होना पड़ेगा चाहे वे दोनों में से एक साथ भी पूरी सहानुभूति न रखते 
हो । अत: जनता में प्रचलित भिन्न विचार धारा को प्रकट करने के 
लिए अनेक दलों की प्रथा ज्यादा अच्छी तरह से काम करने वाली 
होगी । अत: बहु-दल प्रणाली जिसे समृदाय-प्रणाली भी कहते हें जनमत 
के विभाजन से अधिक अनुरूपता रखती है । 


पर, जमेनी (वाइमार) या फ्रांस की तरह रगद्-प्रशाली के 
साथ दो घातक परिणाम भी छगे होते हे । जहाँ पर भी यह प्रणाली 
काम कर रही है, वहाँ इस बात की जरूरत होगी कि बहुत से समू- 
दायों को मिलाकर ऐसा बहुमत बनाया जाय जिससे विधान सभा में 
प्राबल्य प्राप्त हो सके । इसका फल यह होता है कि जिम्मेदारी की 
जगह चतुराई से काम लेना होता है और व्यवस्था देने के लिए 
जिस गम्भोरता, एकस्वरिता तथा विस्तार के साथ विचार करना 
होता है वह सब कुछ नहीं हो पाता । दूसरा दोष, जो खास तौर पर 
फ्रांस में दिखाई पड़ता है, यह है कि समृदायों के बने गुटों की प्रणाली 
में वास्तविक शक्ति सिद्धान्तों की न होकर कुछ व्यक्तियों में एकत्र 
हो जाती है । फ्रांस का साधारण मतदाता राजतन्त्रवादी तथा समाज- 
वादी में भेद समझ सकता है, पर इन दो के बीच में ऐसी अनेक 
पार्टियाँ हें जिनके भेद को शब्दों द्वारा प्रकट करना कठिन है । इसका फल 
यह है कि जब इंगलंण्ड की जनता जानती है कि वह किस परिणाम 
को दृष्टि में रखकर मत दे रही हे, जिस दल का वह समर्थन कर रही 
है, उसकी विजय से किस प्रकार के नियमन तथा व्यवस्था की आशा 
की जा सकती हँ--फ्रांस में जब तक उमग्र-वामपक्षी या उपग्र-दक्षिण 
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पक्षी का महासभा में बहुमत नहीं होता, जनता की प्रकट इच्छा तथा 
तत्कालीन सरकार की इच्छा में कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो ही नहीं 
सकता । इसके अछावा एक और दोष यह है कि विधान सभा में 
तत्कालीन सरकार की हार उसके सिद्धान्तों से मतभेद होने के कारण 
नहों होती बल्कि भिन्न गुटों में अलग गूटबन्दी कायम करने के संघर्ष 
के कारण । ऐसी गुटबन्दियाँ इस आधार पर बनती-बिगड़ती रहती हे 
कि किस गुटबन्दी को बना लेने से, अधिकार प्राप्त होने पर, उसके 


सदस्यों को अधिक से अधिक शक्ति का उपयोग करने का अवसर 
मिलेगा । 


एसी प्रणाली में एक दोष यह भी है कि तारतम्य या सम्बद्धता न 
होने के कारण, इस बात पर जोर दिया जाने छूगता है कि व्यवस्थापक 
सभा में हरेक समुदाय का सभानुपातिक प्रतिनिधित्व हो | कहते हें कि 
प्रत्येक दल की शक्ति निर्वाचकों में उसके सभर्थन के अनुसार हो । 

निर्वाचतच की और किसी विधि में मतदाता की व्यक्त इच्छा की अवहे- 
लगना होती है। ऐसी स्थिति में सर्व-साधारण की प्रकट इच्छा के 
प्रतिकूक नियम बन सकते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के तरह को चुनाव 
प्रणाली में जिसमें एक प्रकार से बराबर के निर्वाचन क्षेत्र बना दिये 
जाते हैं, जिनमें सब से अधिक सभर्थन प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 
चुना जाता है, यह दोष हैं कि किसी दल को, समूचे देश भर में प्राप्त 
सप्तर्थन के अनुपात से कहीं अधिक, विधान सभा में स्थाव मिल सकते हूं 
और दूसरा दोष यह हो सकता है कि जनता के बड़ भागों को, अपनी संख्या 
की तुलना में, कोई भी प्रतिनिधित्व न मिले । उदाहरण के लिए, सन्‌ 
२४ के आम निर्वाचन में, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में अनुद र 
दल का बहुत बड़ा बहुमत था जब कि कुल जितन वोट पड़े थे उनके 
हिंसाब के वह काफी अल्पमत , में था, और इंशी समय लिबरलू 
(उदार) दल को लाखों वोट मिले थे पर वह जितने समथकों का 
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दावा कर सकता था, उसकी तुलना में उसके सदस्यों की संख्या 
उपहासास्पद थी । 


यह स्पष्ट है कि इस आलोचना में वास्तविक तत्व है । किन्तु, 
हमको सानुपातिक प्रतिनिधित्व के सेद्धान्तिक गुण-रोव पर ही विचार 
नहीं करना चाहिए पर उसके कार्यरूप पर भी सोचना चाहिए । जहाँ 
भो कहीं यह प्रथा है, इसके दो विशिष्ट परिणाम हुए हं;(१) इससे 
सदेव, पार्टी मैशीन की शक्ति बढ़ो हे; (२) विधान सभा में दलों 
की शक्तियों का ऐसा संतुलन हो जाता है कि प्राय; अल्पमत वालों को 
सरकार बन जाती हूँ जिससे सुसम्बंद्ध व्यवस्थापन असम्भव हो जाता 
हे या संयूक्‍त शासन बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता हे जिससे 
कार्य में गूटबन्दी वालो प्रणाली के समान हो दोष पैदा हो जाते हैं। 
वास्तविक व्यवहार में, एक सदस्य प्रगालो किसो शासन की, अपने 
बहुमत को सहायता से जहाँ यह अनुचित रूप से प्राप्त हुआ हूँ, कार्य 
करने की शक्ति को प्रभावपूर्ण ढंग से सीमित कर देतो हूँ । सन्‌ १९२४ 
में अनुदार दलकी सरकार में यह शक्ति थी कि वह हाउस आँव 
लॉड्स का सुधार तथा संरक्षण प्रशु लक की सृष्टि सकती थी। अनुदार 
दल के समर्थक इन दोनों ही बातों को बडी उत्सुकतापूर्वक चाहते थे । 
पर वह दल यह दोनों ही काम नहीं कर सका क्योंकि जिस प्रकार का 
उसका बहुमत था, वह उसे इतनी आध्यात्मिक शक्ति नहों प्रदान करता 
था कि ये दोनों बातें कर सके--उसे आगामो आम निर्वाचन के 
परिणाम का भय बना हुआ था। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 
समाज के किसी अंग की इच्छा या विचार की शक्ति का पता आम 
चुनाव के समय पड़े हुए वोटों की संख्या से ही नहीं भालम होता । 
कानून बनाने की वास्तविक रीति में जो कारक इसकी सत्ता का निर्माण 
करते हैं, वे इतने अधिक और इतने सूक्ष्म है कि वर्तमान प्रथा के आलोचक 
उनको स्वीकार करने के लिये प्रस्तुत नहीं हैं । इस बात पर भी जोर 
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देना सही होगा कि जो सरकार अपने वास्तविक अधिकार की स्पष्ट 
सीमा का उल्लंघन करती है, जो अपने बहुमत का दुषपयोग करती है, 
उसको आगामी आम चुनाव में इसका दण्ड भोगना पड़ेगा । यही नहीं 
उसके बाद जो सरकार स्थान ग्रहण करेगी, वह उन नियमों में संझो- 
धन भी कर देगी । 


विवान सभा की सदस्यता के विषय में जो सीमायें हों, वे सम्‌चे 
नागरिक वर्ग के लिये समान रूप से लागू होवी चाहिये । ये सीमाएँ 
साधारणत: जितनी कम हों उतना ही अच्छा है। पर यह असम्भव 
नहीं है कि हम इस योग्यता के सम्बन्ध में अधिक कड़ाई से परीक्षा 
करे । अधुना आय की योग्यता सनन्‍्तुष्ट करने पर और किसी योग्यता 
की आवश्यकता नहीं रहती । 

इसका अर्थ यह हुआ कि व्यवहार में सम्पत्ति, जन्म, किसी स्वयं 
संगठित शक्तिशाली संस्था से सम्बन्ध जैसे ग्रेट ब्रिटेन के धनिकों का 
संघ या किसी व्यवसाय की सदस्यता जैसे वकील जो विधान सभाओं 
की सदस्यता के लिये विशेष रूप से योग्य हे, ऐसे विशेष अवसर 
प्रदान करती है जो हरेक नागरिक को प्राप्त नहीं होते | मेरे विचार 
मे, यह तक युक्तिसंगत है कि जो सदस्यता चाहता है वह इस बात 
का सबूत दे कि उसे उस प्रकार के काम का अनुभव है जैसा कि विधान 
सभा में होता है । उदाहरण के लिये यदि चुनाव के' पहले यह जरूरी 
समभा जाय कि उम्मीदवार किसी म्यूनिसिपल कौंसिल का सदस्य रह 
चुका हो--या वसे ही किसी संस्था की सदस्यता कर चुका हो, तो 
सदस्यों की योग्यता में काफी सुधार हो जाय 4 यह भी जरूरी है कि 
सदस्यों को वेतन मिले--अन्यथा गरीब आदमी तो कभी चने जाने 
की आशा ही नहीं कर सकता और केवल धनी व्यक्ति ही विधान 
सभा के कार्य में पूरा समय लगा सकेंगे । 


आम तौर पर, विधान सभा का एक ही सदन होना चाहिये ।' 
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जहाँ भी कहीं, एकात्मक राज्य में, दो सदनों वाली प्रथा हे, वहाँ की 
दा देखने से पता चलेगा कि इंगल॑ण्ड के हाउस आफ लाड्स को 
तरह, कुछ विशेष हितों (स्वार्थों) का प्राबल्य हो जाता हे । सिद्धान्त 
रूप से, दो सदन की जरूरत ही समभ में नहीं आती । इस विषय में 
सीये? ने कहा है कि दूसरा सदन यदि पहले से रुहमत ह॑ तो उसकी 
कोई आवश्यकता नहीं है, यदि असहमत है तो आपत्तिजनक हें। दूसरे 
सदन के पक्ष में विशेष हितों के आधिपत्य के अलावा दो और बातें 


बिके, 


कहीं जाती हैँ । कहा जाता है कि यह आवश्यक है कि पहले 
सदन के बिना ठीक से सोचे हुए तथा जल्दबाजों में बनाय॑ कानूनों को 
फिर से दृहराया जाय तथा सरकार के प्रस्तावित कार्यों की उपयुक्त 
विशेषता के साथ जाँच या परख कर ली जाय। पर इससे दो नये 
सवाल पदा होते हे: (१) इस दूसरे सदन की रचना कसी हो, (२) 
इसके कया कार्य तथा अधिकार हों । यहाँ पर यह भी कह दिया 
जाय कि संघ राज्यों में भी, दो सदन वाली प्रणाली में, इन दो सदनों 
में से कोई एक अधिक महत्व प्राप्त कर लेता है, जेसे संयुक्त राज्य 
अमेरिका में सीनेट । 
पहले हम इस दूसरे सदन को रचना के सम्बन्ध में विचार करें । 
एक पूर्णतः: मनोनीत उपरि-सदन को जैसे हाउस आऑँव लॉडस या कैने- 
डियन सीनेट, सम्भवत: यह अधिकार नहीं हो सकता, कम से कम प्रजा- 
तंत्रीय राज्य में, कि वह निर्वाचित सदन के संकल्प का उपाव्हान करे । 
इसकी सदस्यता, जब कभी इसमें स्थान रिक्त होंगे, उनकी इच्छा पर निर्भेर 
करेगी जिसको उस समय मनोनीत करने का अधिकार हूँ। एक 
निर्वाचित उपरि-सदन की स्थिति शायद ही इससे अच्छी हो । यदि 
वह पहले सदन के साथ ही, उन्हीं भतदाताओं द्वारा चुना जाता हे 
तो पहले सदन का ही प्रतिबिम्ब हो जायगा। यदि उसका चुनाव 
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भिन्‍न समय पर, भिन्न निर्वाचकों द्वारा होतां है तो वह तत्कालीन 
स#्कार के काम में अडंगा लगायेगा और जिस अंश तक उसके लिये 
“मताधिकार मीमित होगा उतना ही अधिक वह सीमित स्वायों की 
रक्षा. के भार से दबा रहेगा, जैसा कि फ्रांस की सिनेंट है। एक यह 
भी प्रस्ताव है कि क्षेत्रीय आधार पर निर्वाचन या मनोनयन कोई भी 
संतोषजनक नहीं होता । अतएवं दूसरी सभा का आधार व्यवसायिक 
हित होने चाहिये । पर, भिन्‍न पेशों को सनाना:(“« वजन देने का कोई 
तरीका माल्म नहीं हुं । उदाहरण के लिये यदि इंजीनियरिंग के पेशों 
से एक आदमी चुना गया तो उसके विचार सदन के अत्यधिक निर्णयों 
से कोई सम्बन्ध नहों रखेंगे । संक्षेप में अपने निर्णयों को सुसम्बंधित 
करने के लिये, दूसरे सदन का चुनाव दलबन्दी के आधार पर करना 
होगा, और जब एंसा किया जायगा तो व्यवसायिक प्रतिनिधित्व का 
उद्देश्य ही पूरा न होगा । / 
इस दूसरे सदन का काम और अधिकार तय करना सरल बात 
नहीं है । इस तक को बहुत ग्‌रुता देना कठिन है कि नियम बनाने के 
कार्य में विलूम्ब के विचार से दूसरा सदन आवश्यक है। क्योंकि कोई 
भी सरकार व्यापकरूपेण छागू होने वाला ऐसा कोई नियय नहीं 
बनाती जिसका उद्देश्य या सार स्वंसाधारण के सामने विचार के 
लिए नहीं आ जाता । और, दूसरे यदि अधिक समय बीत जाता हे तो 
निचले सदन का काम और परिश्रम नष्ट हो जाता है । अगर हम यह 
ध्यान' 'रखें कि ग्रेट ब्रिटेन में निर्वाचन प्रणाली में सुधार, आयरिश 
होम रूल [ स्वाधीमता ) या राष्ट्रीय शिक्षा ऐसे महान नियमो को 
विधान में सम्मिलित होने में कितना समय हछूगा हे तो हमारी यह 
इच्छा होगी कि ऐसे नियमों को' जल्दी लागू करते का उपाय होना 
चाहिए न कि देर करने का । इस विचार में भी कोई सार नहीं है कि 
नियमों की विशेषरूपेण पुनरांवृत्ति करने के लिए एक दूसरे सदन' की 
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आवश्यकता है । यह तो प्रारूपण कार्य है जिसके लिए एक दूसरा सदन 
नहीं, इस कला में प्रवीण विशेषज्ञोंकी छोटी सी समिति चाहिए । 
अधिकार के विषय में तो यही कहा जा सकता है कि दूसरे सदन को 
पहले के समान तब तक अधिकार नहीं हो सकता जब तक वह उसी 
की तरह सेन चुना जाय । यदि उसका अधिकार कप्न किया जाय तो 
तुरंत सवाल उठेगा कि उसकी रचना कंसी हो, मेने यह दिखला दिया 
है कि इसके सम्बन्ध में सन्‍्तीषजनक हल नहीं निकल सकता | ऐसी 
स्थिति में तो प्रथम सदन को ही अपनी इच्छा, अपने संकल्प को लागू 
करने का अधिकार होगा । 


संघ राज्य में दूसरे सदन की स्थिति के सम्बन्ध में कुछ शब्द कह 
देना जरूरी हे । दो कारणों से, उनके लिए वह जरूरी समभा जाता 
हैं: (१) संघ के अन्तर्गत हरेक इकाई का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, 
(२) संविधान द्वारा अधिकारों का जिस प्रकार वितरण किया गया 
है, उसको आक्रमण से बचाना जरूरी है । पहला तक - तो बेकार हैं 
क्योंकि हरेक इकाई (राज्य) संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों के अनु- 
सार अपनी सीमा में स्वयं शासन कर रही है । संविधान द्वारा प्राप्त 
अधिकारों को आक्रमण से बचाने के लिए यह जरूरी नहीं हें कि 
दूसरा सदन हो । यह काम तो संविधान में ही ऐसा नियम बना देने से 
हो जाता हूँ कि संघ के अंतर्गत इकाइयों अथवा राज्यों की समूची 
संख्या के काफी बड़े बहुमत की स्वीकृति के बिना संविधान में कोई 
संशोधन न हों। सयुकत राज्य अमेरिका की सिनेटठ है के अनुभव के 
आध।र पर जो इस प्रकार क॑। प्रतिष्ठित संस्था है मेरी समझ में 
ग़्म्भीरतापूवंक यह नही कहा जा सकता हू कि शासन के अत्यधिक 
केन्द्रीकरण के विरुद्ध उसके द्वारा प्राप्त सरक्षण का कोई विशेष मूल्य 
हैं। इस सम्बन्ध में ऑस्ट्रेलिया से यह उपदेश मिलता है कि 
एसी प्रणाली में समानता (पहले तथा दूसरे सदन में) न होते हुए भी 
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दूसरे सदन को समानता का कृत्रिम पद देने के कारण नियमों में 
उचित समय पर, आवश्यक परिवत्तंन नहीं हो पाते । 


हम यहाँ पर विधान संस्थाओं के संगठन के विस्तार में नहीं पड़ना 

हते । में इस स्थान पर केवल इतना ही कर सकता हूँ कि अनुभवों 
द्वारा निविचित रूप से सिद्ध कतिपय सिद्धान्तों की ओर निर्देश मात्र- 
कर दू । जिटेन की ऐतिहासिक प्रणाली में, राजनेतिक कार्यकारिणी 
(शासन सामिति) व्यस्थापक महासभा में बहुमत वाले दल की ही एक 
समिति के रूप में, उसको अन्तर्निहित संस्था के रूप में, काम करती हैं। 
एतिहासिक परम्परा द्वारा अमेरिका में दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ हँ---और 
अमेरिकन प्रणाली से ब्रिटिश प्रणाली कहीं अधिक अपनाने योग्य है। 
ब्रिटिश प्रणाली में दोनों का एक दूसरे में मिला रहना सुसम्बद्ध 
योजना बनाने में सहायक होता हैं । यही नहीं, इससे दोनों की 
जिम्मेदारी बढ़ जाती हे । इसके द्वारा म्‌ख्यतः विधान सभा के द्वारा 
ही---और ऐसा होना भो चाहिए--शासन के जिम्मंदार कायों के 
योग्य व्यत्रित चुने जाते हे । दूसरे, यह जरूरी हूँ कि व्यवस्थापन के इन 
दो कामीं में अन्तर होना चाहिए। सिद्धान्त पर अलरूग विचार- 
विमर्ष हो और विस्तार की बातों पर अलरूग से | पहला काम समूची 
विधान सभा को करना चाहिए । दूसरा कार्य रुदसयों की 
ऐसी छोटी समितियों को करना चाहिए जो वत्तं॑मान ब्रिटिश हाउस 
आफ कॉमंस के आदर्श पर न होकर इज्भ लेण्ड की अन्य अधीन सभाओं 
जैसे लन्दन काँउटी कौसल की समितियों के ढंग पर बनी हो । इसका 
मतलब यह हुआ कि यह भी वांछनीय है कि विधान सभा तथा प्रशासन 
की प्रणाली में घनिष्ट सम्पर्क हो | इसी उद्देश्य से, राज्य के हर 
विभाग से समन्वित विधान सभा के सदस्यों की एक कमेटी भी हो जो 
सलाहकार समिति के रूप में हो, और उसे यह अधिकार हो कि हर 
प्रकार के प्रस्तावित नियमों पर उसकी सलाह प्राप्त की जाय, प्रत्यायुक्‍त 
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विधान के कर्मक रणु पर अपना विवरण दे, और अपने विभाग की *: 
सभस्याओं पर आवश्यकतानुसार जाँच-पड़ताल करें। यह जहूरी 
हैँ कि अपने विभाग की नीति के सम्बन्ध में जिम्मेदारी उसके मंत्री की 
होगी, पर अनुभव द्वारा, उसके काभ में और विधान सभा में अधिक 
घनिष्ट सम्बन्ध की आवश्यकता सिद्ध हो चुकी हे। अन्यथा, विधान 
सभा कभी-कभी भले ही उबल पड़े, पर आभ तौर पर वह कार्यकारिणी 
की आज्ञाओं के पंजीयन की एक संस्था भात्र रह जाती हैं । 

मेने ऊपर यह विचार प्रकट किया है कि विधान सभा के जीवन 
की अवधि पाँच वर्ष होना उचित होगा । पर, संयुक्त राज्य अमेरिका 
की तरह, उसके जीवन की अवधि को एकदम निश्चित कर देना अबांछ- 
नीय है । ऐसा भी अवसर आता हैँ जब जन साधारण की सम्भति 
जानना आवश्यक होता हैं । यकायक, ऐसी कोई सभस्या सामने आ 
सकती है जो एकदम नयी हो और राष्ट्र के जीवन के लिए अत्यधिक 
भहत्वपूर्ण हो । ऐसे अवसर पर, या जब सरकार विधान सभा में हार 
जाने पर यह महसूस करती हो कि वह जनता की वास्तविक इच्छा के 
सम्पक में नहीं है, यह जरूरी होता है कि विधान सभा भंग की जा 
सके । पर. उसे भंग करने की शक्ति किसके हाथ में हो ? मेरी सभझ 
में ऐसी शक्ति का अधिकारी मंत्रिमण्डल से अच्छा दूसरा कोई नहीं । 
यह मंत्रिभण्डल ही (मंत्रि-परिषद) नियमों की रचना में आवश्यक 
संकल्प शक्ति प्रदात करता है । उसके ही संकल्प से नियमों का प्रादु- 
भाव होता है । उसकी नीति ही विवाद का मुख्य विषय होती है । 
यदि सभा को भंग करने की शक्ति राज्य के औपचारिक प्रधान के 
हाथ में होगी तो उसके उपयोग के कारण उसकी तटस्थता के विषय 
में ही गम्भीर समस्या पैदा हो जायगी | स्वत: विधान सभा में यह 
अधिकार इसलिए नहीं हो सकता कि अपने को ही भंग करने की 
सम्भति देने की अबुद्धिमानी कौन करेगा । यदि इस अधिकार का ना- 
समझदारी के साथ प्रयोग होगा तो निर्वाचक नापसन्द करेगा। जो 
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: लोग इसका बुद्धिमानी के साथ प्रयोग नहीं करेंगे, वे कुछ सभय में 
अपने ही दल के सभर्थकों द्वारा, अधिकार-च्युत कर दिये जाँयगे । कार्य- 
कारिणी के हाथों में यदि समा को यकायक भंग करने का अधिकार 
होगा तो इससे एक लाभ यह भी होगा कि वह अपने समर्थकों तथा 
विरोधियों दोनों को ही, अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन न होने 
देगो । एँसे अधिकार में एक ऐसा नाटकीय गुण होता हैँ कि निर्वाचक 
विधान सभा के कार्यों में निरत्तर रुचि लेता रहता है। इसी दृष्ठटि+ 
कोण से यह भी ध्यान में रखने योग्य बात हे कि विधान सभा तभी 
सबसे अच्छा काम कर सकती है जब उसमें सरकारी पक्ष का बहुभत 
इतना काफी बड़ा होता है कि वह समुचित कार्यक्रम को पूरा कर सके, 
पर इतना अधिक बड़ा नहीं होता कि उसे अत्यधिक अधिकार भिल 
जावे। राजनीति में जन साधारण तभी बड़ी तीत्र रुचि लेता है 
जब राज्य की सरकार, विधान सभा मे पराजय की सम्भावना की 
छाया म॑ काम करती चलती हूं । 


मेने यह सभक्का दिया है कि आज के राज्य में रचनात्मक रूप में 
काम करने तथा होने के लिए अधिकार का विकेन्द्रीकरण होना 
चाहिए । व्यवहारिक तौर पर, विधान सभा द्वारा हो राज्य के बंध 
निर्देशों की रचना होनी चाहिए; पर उसके सफर कार्ये-संचालन के 
लिए यह अभीष्ट हैं कि उसके बहुत से अधिकार अन्य अधीन संस्थाओं 
को सौंप दिये जायं। एसा तीन प्रकार से हो सकता हें: (१) 
ऐसे सभी विषय जो भौगोलिक-दृष्टि से विचारणीय हैं, जैसे स्थानीय 
यातायात, थे सब स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं के जिम्मे कर दिये जाय॑ 
जिनके नियंत्रण में विशेष क्षेत्र हों। जो बातें इनके अधिकार के 
बाहर की खास तौर से निश्चित की जा चुकी हें, उनको छोड़कर शेष 
बातों में इनको पूरा अधिकार होना चाहिए । एक ही उद्देश्य (समान 
कय॑) की पूर्ति के छिए इनको परस्पर मिलकर काम करने का अधि- 


७० राजनीति प्रवेशिका 


कार होना चाहिए । कुछ मामलों में, जैसे शिक्षा और स/जनिक 
स्वास्थ्य ऐसे विषयों में, केन्द्रीय सरकार को इनसे सम्बन्ध बनाये रखते 
के लिए “सरकारो आर्थिक सहायता” तथा उन कार्यों के निरीक्षण का 
अधिकार होना चाहिए । 


(२) केन्द्रीय विधान सभा द्वारा निर्धारित कम से कम जर्त्तों तथा 
हिंदायतों के अन्तगंत उद्योग-धंधों के लिए नियम बनाने की एसी 
अधीन सभायें बना देनी चाहिए, जो समुचित संरक्षणों की मर्यादा 
में रहकर ऐसे कायदे-कानून बनाये जो अनिवाय्यंतः लागू किए जा 
सके । वकालत या डाक्टरी के पेशों पर नियंत्रण तथा अनुशासन 
रखने वाली संस्थाओं के समान, उद्योग-धंधों के लिए भी स्वायत्त- 
शासन की प्रथा का विकास करना चाहिए। (३) राज्य के अधीन 
ऐसी संस्थाओं में, जैसे संयुक्त र!ज्य अमेरिका के अन्तर्राज्यीय वाणिज्य 
कमीशन या ग्रेट ब्रिटेन कें बिजली कमीशन, ऐसे प्राद्योगिक विषयों 
में व्यापक नियम बनाने के अधिकार का आविर्भाव होना चाहिए जो 
(अ) सरलतापूर्वक विधायी पर्यालोचन के विषय नहीं हो सकते हैं, 
तथा (ब) कार्य रूप में, स्पष्टतः किसी सीमित क्षेत्र के लिए ही 
फलदायक नहीं हैं। स्वभावत: इन तीनों बातों में, इनके कार्यों तथा 
निर्णयों की समीक्षा तथा पुनरावृत्ति का अधिकार विधान सभा में 
अन्तर्व्याप्त है पर यह आमतौर पर मानी हुई बात हैँ कि अस्तर्व्याप्त 
अधिकार का जितना ही न्यूनतम तथा नामभात्र का रूप रहेगा, 
उतना ही अच्छा इन तीनों प्रथाओं का कार्य-संचालन तथा शासनहोगा। 
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राज्य की कार्यकारिणी के दो पहलू होते हँ--राजनैतिक और 
विभागीय । एक तरफ तो यह मुट्ठी भर राजनीतिज्ञों का एक गुट 
मात्र है जो विधान सभा की स्वीकृति के लिए किसी नीति की सिफारिश 
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करता है और मंजूरी घभिल जाने पर उसे छागू करने का जिम्मेदार 
होता है, दूसरी तरफ राज्यनेताओं के निर्णयों को पूरा करने वाले 
अफसरों की बड़ी टोली होती है । स्पष्ट है कि कार्यकारिणी के ये दो 
पहलू अधिकार से अधिक व्यक्तियों की भिन्नता के कारण, एक दूसरे से 
पृथक प्रतीत होते हें। क्योंकि लम्बा अनुभव प्राप्त कोई भहत्व- 
पूर्ण अफसर नाभ के लिए अपने राजनेतिक मूृखिया के अधीन होते 
हुए भी अपने स्वामी पर काफी प्रभाव रखेगा और अपने विभाग से 
सम्बन्ध रखने वाले निइचयों को पर्याप्त रूप से प्रभावित करेगा । 


राज्य के राजनेतिक प्रधानों को साधारणत: मंत्रिमंडल कहते है । 
अच्छे शासन के लिए यह उचित और आवश्यक है कि इसके सदस्य 
विधान सभा के सदस्य हों। उसी से वे अधिकार ग्रहण करते हैं 
और उसके अति ही उनको उत्तरदायी होना चाहिए। साधारण तौर 
पर इसका भतलब यह हुआ कि एक ही दल के सदस्यों का मंत्रि- 
भण्डल होना चाहिए क्योंकि तभी उनके दृष्टिकोणों में वह एकता 
होगी जिससे सुसम्बद्ध नीति के अनुसार काम हो | मंत्रिमण्डल को 
छोटा होना चाहिए, यदि इसकी सदस्य संख्या एक दर्जन से अआधविक 
हुई तो अनुभव यह बतछाता है कि उसके भोतर की आच्तरिक 
सम्बद्धता टूट जाती है । उसके ज्यादातर सदस्यों को शासन के 
महान कार्यों का जिस्मेंदार होना चाहिए, जैसे विदेशी, आर्थिक, 
व्यवसाथिक नीति आदि । पर इसके लिये, प्रत्यक्ष रूप से, परस्पर 
सम्बन्ध बनाये रखने तथा सञ्चाचल के लिए एक ऐसे मस्तिष्क की 
आवश्यकता है जो किसी एक विभाग के लिए जिम्मेदार न होगा तथा 
उसके साथ कम से कम एक ऐसा मंत्री हो जिसे हम “बिता विभाग का 
मंत्री” कहते हैं, जो विषेश अवसर पर ही, काम में लाया जा सके । 

संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह, मंत्रिमण्डल का प्रधान राज्य का 
भी वास्तविक प्रधान हो सकता है, या इज्भुलैण्डया फ्रांस की तरह, 


डर 
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राज्य का प्रधान, मंत्रिमण्डल के प्रधान से भिन्न होता है और वह अधि- 
कांशत: एक शोभा की वस्तु होता है जिसका राजनैतिक काम केवल 
इतना ही हैँ कि शासन का काम निरंतर चलता रहे । इतर दोनों 
प्रथाओं में कौन किससे यर्थाथत: रूप से अविक महान हें, यह नहीं 
कहा जा सकता । पर, दूसरी प्रथा में--यानी इज्जलेण्ड या फ्रांस को 
प्रथा में, मंत्रिमण्डछ का प्रधान होते के कारण प्रधान मंत्री को विधान 
सभा. में भाग लेता आसान होता है | साधारणत: वह उस दल का 
प्रधान होता है जिसकी विधान सभा में प्रधानता होती है । उप्तके 
सहयोगियों को कैसे चुना जाता है ? अधिकांश देशों में, दल का प्रधान 
ही, साम्‌हिक रूप से राज्य के अतिकुशल सज्चालन की क्षमता रखने 
वालों को अपना सहथोगी चुन छेता ह | दूसरों तरफ, ऑस्ट्रेलिया में, 
मजदूर दल अपने प्रसंभिलत ( कॉकस ) द्वारा मंत्रिमण्डल को 
चुनता है । क्‍ 

. इस सम्बन्ध में शंका का कोई कारण नहीं दीखता कि प्रधान 
मंत्री को ही अपना सहयोगी चुन लेना चाहिये । केवल चुन लिये जाने 
(निर्वाचन में) से ही किसी सरकारी विभाग के कार्य-सब्चालन की 
आवश्यक योग्यता '. का आसानी से अनूमान नहीं होता | सहयोगी बन 
तथा एक साथ मिल कर काम कर सकने की योग्यता की समस्या हल 
करने के लिए भले-बुरे की काफी पहचान करनी पड़ेगी। मत देने 
की वत्तंमान प्रथा से ऐसी पहचान नहीं हो सकती | यदि यह मान 
लिया जाय कि एक अधान मंत्री न केवल भूल ही करेगा अपितु वह 
व्यक्तिगत दृष्टिकोण को .अत्यधिक महत्त्व देगा ही फिर भी, 
वह आस्ट्रेलिया की मजदूर पार्टी से याअपने अध्यक्ष-निर्वाचन में अमेरिकन 
जनता ,जितनी भूल कर सकती हे, उससे कम ही क़रेगा । दूसरी प्रथा 
बहुतः कुछ लाटरी डालने की तरह से है और इस विषय में ब्रेग्‌हट 
ने. सच लिखा है कि लॉटरी में कामयाब होना यह साबित नहीं करता 
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कि यह तरीका भी अच्छा हे। प्रधान मंत्री द्वार अपना सहयोगी 
चुनने के काम की जो झर्यादा तथा सीमा है, वही उचित ब्रुनाव के 
पक्ष में संरक्षण हू । हरेक दल में, नेता के समान ही योग्यता तथा 
महत्व के और लोग होते हैं। ऐसे ही लोगों को प्रधान मंत्री अपना 
सहयोगी चुनेगा और उनका सहयोग उसके द्वारा किए गए अन्य मनो- 
नयनो की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करेगा। यह मान लेने पर कि विधान 
सभा की कठिन परीक्षा में उत्तीणं होकर वे “उम्मीदवारों” में सफल 
हो चुके हें, यह भी स्वीकार करना है कि मंत्रिमण्डल में भिन्न पदों 
के लिए चुने गए लोग ही वास्तव में सामन्यतः मनोनीत किये जाने 
योग्य थे । 


कार्यकारिणी द्वारा शासन सड्चालन को प्रणाली के अराजनेतिक 
पहल से दूसरे प्रकार की समस्याएं पैदा होती है । वास्तव में, आमतौर 
पर, तीन सवाल हैं । (१) ऐसी कार्यकारिणी को रचना और संगठत 
कैसे है ? (२) इसके काम क्‍या हें ? (३) जिस जनता की वह 
सेवा करती है, उससे उसका क्या सम्बन्ध है ? स्पष्ट हैँ कि अगर 
हम दूसरे सवाल का जवाब दे दे तो पहला और तासरे का भो जवाब 
हो जाता है । राज्य के सरकारी कर्मचारी अपने राजनेतिक प्रधः नों की 
आज्ञा को कार्यान्वित क रते हैं । मंत्री का काम है ऐसी नीति निर्धारित 
करना जो जन समूह की अधिक से अधिक माँग पूरी कर सके तथा 
विधान और विधान-सभा की स्वीकृति के बाद इसकी क्रिया को अधि- 
काधिक प्रभावी कर सके । यह भी जाहिर है कि आज के विशाल रराज्यों' 
में, मंत्री केवल सरसरी तौर पर ही यह काम देख सकता है । इसलिए 
जनता की मांग क्‍या है, विस्तारपूर्वक ऐसो कौन सी विधि बनायी 
जाय कि उनकी माँग पूरो की जा सके और किस प्रकार से वह विधि 
नित्यप्रति अमल में छायो जा रही है--इन सब बातों के लिए वह 
अपने कर्मचारियों पर निर्भर करता है । इसलिए, अधिकारारूढदल को 
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नीति चाहे कुछ भी हो, राज्य के काम इस ढंग से किए जाते हे कि 
कम से कम संघर्ष पंदा हो । 


इसीलिए, इसी लक्ष्य से, सरकारी कर्मचारी वर्ग को पूरो तरह 
से तटस्थ रहना चाहिए । वे जिस योग्यता तथा लगन से एक दल के 
अधिकार मे आने पर उसकी सेवा करते हें उसी प्रकार दूसरे दक को 
भी करें | उनको तटस्थ रखने के लिए यह जरूरी हँ कि इस बात की 
गारण्टी रहे कि अगर वे अपना काम करने में दक्ष हैं तो उनकी नौकरी 
म्थायी रहेगी । उनको अधिक से अधिक काम करने के लिए प्रोत्सा- 
हित करना चाहिए। पद में तरक्की करने की प्रथा द्वारा उनकी 
योग्यता को अधिकतर सीभा में विकसित होकर, मान तथा सम्मान 
प्राप्त करने का अवसर देना चाहिए ताकि वे उसी अनु मान में, जिम्मे- 
दारा से लछादे जायो। सरकारी कमंचारी में इन गूणों को प्राप्त करते 
के लिए यह जरूरी है कि उनका चुनाव ऐसे आयोग के हाथों हो जो 
सरकार से स्वतंत्र है। इस आयोग पर सरकार जितना कम प्रभाव 
रखती होगी, उतनी ही राज्य के हित में होगा । आम तौर पर, 
कर्मचारियों के चुनाव में आयोग को ऐसी नीति बरतनी चाहिए कि 
किसी नियुक्ति में पक्षपात को कम से कम स्थान मिले । इस उद्देश्य 
की प्राप्ति के लिए प्राविधिक नियुक्तियों के अतिरिक्त अन्य पदों में 
नियुक्ति संस्पर्धि परीक्षा द्वारा होनी चाहिए । एक बार सरकारी 
नौकरी में आ जाने के बाद, यदि कम चारी सुयोग्य तथा सद्व्यवहारी 
है तो उसको यह निदिचत रूप से मालूम हो जाना चाहिए कि जब 
तक उसके विश्राम लेने का समय न आ जाय, वह अपने पद पर रहेया। 
काम से विश्राम लेने की उम्र काफी जल्द होनी चाहिए, काम की 
अवधि को छोटा रखना चाहिए ताकि विभागों के प्रधाव कमंचारी के 
पद पर ऐसे ताजे मस्तिष्क आते रहें जो अपनी पीढ़ी की नयी विचार 
धारा से सम्पर्क रखते हों । 
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यह भी जरूरी हे कि सरकारी कमंचारियों की श्रेणियाँ जितना 
अधिक सम्भव हो, लचकीली हो । कर्मचारी वर्ग से नौकरशाही हो 
जाने का भय रहता है । एसी नौकरशाही खड़ी करने का सबसे सीधा 
तरीका हँ काम करने की परिपाटी को तथा केवल अधिक अवधि तक 
काम करने पर उन्नति करने की प्रथा को एक दम ठोस बना देना । 
सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक भय हमेशा रहता है कि 
ते काम करने की परिपाटी को सुयोग्य रूप से कार्य सञ्चालन को 
विधि मान लें तथा प्राचीनता को अनुभव का प्रतीक समझ लें। प्रेरणा 
तथा प्रयोगात्मक बुद्धि से काम करने में उन्हें भय लगता हैँ और वे यह 
सोचने लगते हैं कि सुसञ्चालित विभाग का प्रमाण यही हैँ कि वह 
किसी प्रकार के आक्रमण से सुरक्षित है | नागरिक सेवा अर्थात्‌ सरकारी 
कर्मचारी वर्ग को पहली आवश्यकता है उसको ऐसे भय से बचाना । 
इससे बचने के कोई स्पष्ट नियम नहीं हे । बहुत कुछ तो मंत्रियों की 
बृद्धिमत्ता पर निर्भर करेगा, शायद इससे भी अधिक कर्मंचारो-वुन्द को 
सामूहिक-अन्तर्भावना पर । इस बारे में खास बात यह होनी चाहिए कि 
योग्य तथा दोषदर्षी जनमत के वातावरण में सरकारी कमंचारी वर्ग 
को काम करना चाहिये । 


सरकारी कर्मचारियों को जनता की सेवा करनी है, इसलिए 
जनता द्वारा ही उनकी परीक्षा होनी चाहिए। यदि सेवा और परीक्षा 
को समुचित रूप से चलाना है तो शासन प्रणालों के साथ जनता का 
उचित सम्पर्क होना चाहिए । इसी उद्देश्य से, पराभशैदात्री समितियों 
की योजना प्रथम महत्व रखती है । जिस किसी विभाग का किसी 
सामाजिक हित से सम्बन्ध हो, जिन संस्थाओं द्वारा इन हितों का 
प्रतिपालन होता है, उन संस्थाओं का उस विभाग से परामर्श के लिए 
' सम्बन्ध होना चाहिए। उदाहरण के लिए, शिक्षा विभाग को, अध्यापक 
चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक तथा विद्यार्थियों के अभिभावकों की सं गठित 
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सस्थाओं से लगातार सम्पक रखना चाहिए। इस उद्देश्य की पूत्ति के 
उचित साधनों के अभाव में शासन मे रचनात्मक प्रवृत्ति का अभाव ही 
केवल न होगा अपितु अपने कार के परिणामों के सम्बन्ध म वह तीक्षण 
शीघ्र-बोधता भी न होगी जिससे इसकी योग्यता की असली परख की जा 
सके । जनता तथा सरकारी कर्मचारी वर्ग की परस्पर शिक्षा के लिए 
परामशंदात्रि समिति से अच्छा दूसरा उपाय नहीं है। कर्मचारी 
वर्ग शासन की कला आग्रह द्वारा सीखता है । जनता यह पता लगाती 
रहती है कि कर्मचारी सम्‌दाय जो काम करने का दावा करता है, 
उसमें स्वाभाविक रूप से मिलाजूला प्रचार और लालसायें, उस दावे 
को कितना गलत साबित. करतो रहती हैं'। बैधानिक शासन को सफ« 
लता का बहुत कुछ श्रय इस प्रणाली को कार्यान्वित करन की सफलता 
पर निरभेर करता है । 

. 'इस विषय को समाप्त करने के पहले, संक्षेप में सरकारी कर्म- 
चारियों की तठस्थता के कुछ परिणाम तथा राज्य के' सेवक के रूप 
में उनकी स्थिति पर विचार कर लेना चाहिए । यदि कम॑चारी वर्ग की 
तटस्थतो में जन समृह तथा सरकार दोनों का समान विश्वास बनाये 
रखना है तो मरी समझ में यही उचित होगा कि जो कर्मचारी नीति 
निर्धारित करने, में भाग लेते हैं, वे राजनेतिक जीवन से बिल्कुल अल्ग 
रहे । छोटे कर्मचारियों का अलूग रहना जरूरी नहीं है । ५र कोई भी 
मन्‍्त्री, मान लीजिए की. वह अनुदार दल का हूं, अपने विभाग के उस 
सचिव पर पूरा विश्वास न कर सकेगा जिसके विषय में उसे मालूम है 
कि वह अपना, सांयकाल का. समय उत्कट समाजवादो प्रचार में लगाया 
करता, है । तक द्वारा, यही शकावर्ट राजनेतिक अभ्यर्थियों के लिए 
लाग, होती हे । किसी उच्च कर्मचारी को यह यह आशा न करनी 
चाहिए कि वह सभा की सदस्यता के लिए खड़ा होगा तथा हारने 
पर परत: अपनी नौकरी पर वापस आ जायगा। यहाँ परजो बात 
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सरकारी कर्मचारियों के लिए कही गई है वह राज्य की सेना तथा 
पुलिस के लिए और भी अधिक तीब्ता के साथ लागू होती 
हू । यदि उनमें राजनंतिक प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हों गई तो राज्य के 
जानपद कम चारियों की आज्ञाओं के त्वरित तथा निप्प्रइ्न पालन की प्रथा 
के लिए घातक सिद्ध होगी, साधारणत: जो राज्य के कल्याण के लिए 
आवश्यक हूँ। राज्य की धुरी ही ऐसी बात निर्भर करती है और ऐसे 
मामलों में यदि सेना तथा पुलिस किसी प्रकार का पक्षपात करने लगी 
तो उस राज्य में निरंकुश शासन की स्थापना में देर न छगेगी । 


अवश्य इससे यह प्रशन पेदा होता है कि सरकारी कर्मचारियों को 
परस्पर सम्पके स्थापित करन तथा संगठन करने की स्वाधीनता किस 
सीमा तक दी जावे | यह बड़ा टेढ़ा सवाल है और यहाँ पर में कुछ 
निष्कर्ष बतला दूंगा । राज्य के साथ पुलिस तथा सेना का जो संबध 
है, उसके कारण यह जरूरी हूँ कि कानूनन उसको हड़ताल करने का, 
काम बन्द करने का अधिकार न हो। पर इसके प्रतिकार-स्वरूप 
इनको अपने विभाग के स्वशासन (स्वयं संचालन) को पूरी तरह से 
उन्नत करने का अधिकार होना चाहिए, जिससे इनका हरेक अंग काम 
करने के अपने तरोकों तथा दातों का.स्वयं फंसलछा कर सके और जब 
कभी सरकार तथा इनके बीच में मतभेद पेंदा हो उस विषय का निर्णय 
इस प्रकार की स्वतंत्र पंचायत द्वारा हो, जैसा इंगलेंण्ड में /इण्डन 
स्ट्रियल कोर्ट” है । अन्य प्रकार के सरकारी कम चारियों के लिए ऐसा 
प्रतिबंध नहीं होना चाहिए और यदि ऐसा करने की चेष्ठा की गई 
तो उसे चरितार्थ न किया जा सकेगा । अवश्य राज्य को यह अधिकार 
है कि वह कोई ऐसी योजना तथा संस्था बनाए जो इस बात. पर जोर 
दे कि सरकार तथा सरकारी कमंचारी-वर्ग में कोई विरोध पेंदा होते 
प्र. कर्म चारो-वर्ग हडताल करने के पहल उसकी मध्यस्थता, स्वीकार 
करें । यह भी बहुतः कुछ सम्भव दे कि ऐसी मध्यस्थता आमतौर पर 
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सफल होती है। पर मेरो समझ में, मालिक की हेसियत से राज्य को 
अधिकार का दावा करने का हक नहीं हे। ऐसे मौकों पर, अन्य 
मालिकों की तरह उसका यही काम होना चाहिए कि कम चारियों को 
अपने काय के औचित्य के प्रति राजी कराकर, उनकी भक्तित प्राप्त 
करे | सरकारी कम चारियों को, अपनी अवस्था सुधारने के लिए उसी 
प्रकार के साधारण उपाय करने चाहिए जो कि श्रमिक संघ अपने 
सदस्यों की काम करने की दशा तथा स्थिति में सधार के लिए करता 
है । मेरी समझ में नहीं आता कि छोटी श्रणी के कमंचारियों को, 
अन्य उद्योग-धंधों में लग हुए उन्हीं के समान स्थिति वाले मजदूरों की 
तरह, जिस प्रकार वे उचित समझें, अपनी दशा सुधारने का अधिकार 
क्यों नहीं दिया जाता ? जो क्लके या डॉकिये यह समभते हैं कि उनके 
साथ उचित व्यवहार नहीं हो रहा है, उनके लिए सरकारी विभाग में 
काम करने की शोभा ही पर्याप्त प्रतिकार नहीं हो सकती । 


प्र 


मेंने यह समझा दिया कि राज्य के कार्यो संचालन में न्यायालय 
को स्वतन्त्र सत्ता एक महत्वपूर्ण सिद्दान्त हे। इसको लक्ष्य में रखते 
हुए, तीन बाते जरूरी हूँ : (१) न्यायाधीशों को निय्‌ क्ति इस ढँग से 
हो कि उनके चुनाव में राजनतिक प्रतिफल की कम से कम सम्भावना 
ही, (२) जो आदमी नियुक्त हो, यदि उसका चाल-चलन ठीक रहे 
तो उसका कार्य-काल स्थायी रूप से निश्चित तथा सुरक्षित रहे, (३) 
उसकी पदोन्नति केवल कानूनी लियाकत तथा ख्याति के कारण होनी 
चाहिए । पहली बात में, जनता या विधान सभा द्वारा चुनाव 
में जो रीति बरती जाती है वह रीति न्याय के पद का भार सम्भालने 
की योग्यता का निर्णय नहीं कर सकती । इसलिए इस सम्बन्ध में 
तीन ही उपाय सम्भव प्रतीत होते हे। फ्रांस की तरह, न्याय-कार्ये 
के लिए पदाधिकारी का चुनाव संस्प्रधिं परीक्षा द्वारा हो सकता है और 
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उच्च पदों के लिए उन्नति योग्यता के आधार पर ही हो सकती हूँ । इस 
प्रथा के समर्थन में काफी कहा जा सकता हँ। इसने फ्रांस को 
न्यायाधीशों को एक पण्डित-मण्डली प्रदान की है। इस मण्डली 
में अपने कार्य की प्रतिष्ठता तथा मर्यादा की भावना उच्चरूपेण उन्नत 
है । पर, प्रथा के सम्बन्ध में मेरा संदेह यही है कि न्यायाधीश में 
जिन गुणों का होना आवश्यक हे, उनकी परख नियुक्ति की इस 
प्रणाली में नहीं हो सकती | और, ग्रिट-ब्रिटेन के न्यायाधीशों को 
तुलना मे, फ्रेन्च न्यायाधीशों का दृष्टिकोण समुचित रूप से कानूनी 
होता हू | साधारणत: वह॒ अच्छा न्यायाधीश होता है, पर जिस 
संकुचित संयम के भीतर उसका जीवन बीतता हे, वह न्याय की बातों 
के अलावा और किसी अनुभव से दूर हो जाता हूँ। इसरी प्रथा 
इंगलेण्ड की है तथा संघ के लिए नियुक्तितयों में संयुक्त राज्य अमे- 
रिका की है, जहाँ छोटी तथा बड़ी अदालतों के लिए, कार्यकारिणी 
ही न्यायाधीशों को नियुक्त करती हे । इस प्रणाली द्वारा हमकों 
ध्रंधर न्यायाधीश प्राप्त हुए हें जेसे, मेंसफीन्ड तथा माशंल, या 
जसेल, ब्राउन और होम्स। पर पिछले सो वर्षों की नियुक्तियों की 
सूची ध्यानपूर्वक देखने से यह स्पष्ट मालूम होगा कि इन नियुक्तियों 
में राजन तिक-विचार ने काफी भाग लिया है । मै एक तीसरी विधि 
बतलाता हूँ जिसमे न्यायाधीश-गण स्वयं भावी नियुक्तियों के लिए 
नामावली तसथार कर कार्यकारिणी के पास भेज दं और बहुत ही 
विशेष बात होने पर नामावली से बाहर के नाम लिए जायँ। इसी 
प्रकार, न्यायाधीश-वग तरवकी के सम्बन्ध में भी स्वयं ही सिफारिश 
करे। केवल इतना ध्यान रखा जावे कि केवल पाँच वर्ष से इस पद का 
काम करने वालों की तथा अपने पद से विश्राम लेने के लिए पाँच ही 
वर्ष या कम शेष रहने वालों की सिफारिश न की जाय । मेरी सम्मति में 
यह भी जरूरी है कि न्यायाधीशों को यह अधिकार दिया जावे कि 
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हू छल 


१५४ वर्ष तक इस पद पर काम करने के बाद वे चाहें तो अपने कार्य से 
विश्राम ले सकते हैं। दूसरी बात यह भी जरूरी हे कि ७० वर्ष की 
उम्र हो जाने पर न्यायाधीश को अनिवास्येत: विश्वाम दे दिया जाय | 


इस प्रणाली के लाभ प्रकट है । हमारी अदालतों में केवल ऐसे 
लोगों की नियुक्ति का भय न रहेगा जो शुरू जवानी से ही, एक 
संकुचित दायरे में, एक पेशे वाली जाति का सदस्य होने के कारण, 
विश्व की अन्य बातों से कोई सरोकार ही नहीं रखते । इसके द्वारा 
जिस सीमा तक एक वकील अपनी राजनेतिक' सेवाओं के बदले में 
नियुक्ति तथा तरक्की पा सकता है, उसकी सम्भावना बहुत कम हो 
जाती है । यदि अदालते” स्वयं पहल एक नामावली तैयार कर 
कार्यकारिणी के पास विचार के लिए भेजती हैं तो इनका अर्थ यह 
होता हे कि वे अपना दावा साबित करती हैं कि उस काम में उनकी 
दक्षता तथा अनुभव के कारण वे यह बता सकतीं है कि किस आदमी में 
न्याय करने की योग्यता है। कार्यकारिणी के इस नामावली में यदाकदा 
संशोधन के अधिकार द्वारा अदालतों के अनुचित पक्षपात का भय नहीं 
रहता । यहाँ पर यह भी कह दू कि में, इजड्धुलैण्ड की तरह, साधारण 
आदमी को उसकी छोटी-छोटी राजनेतिक सेवा के कारण छोटी 
अदालतों में विचारक बनाने को प्रणाली को अवांछनीय समभता हूँ । 
साधारण आदमी का काभ “जूरी” बनना है, खास तौर से अपराध 
के मामलों में | उसे विचारक के काम में सहायक होना चाहिए । किन्तु 
जिन मामलो मे विशेषज्ञों द्वारा वास्तविकता की छानबीन करना 
आवश्यक होता हें, वहाँ साधारण जूरी की आवश्यकता भी सन्देहजनक 
हो जाती हे । इस दशा में, ज्री प्रणाली रखने की सरत मे, भिन्न प्रकार 
के अनू भवी व्यक्तियो' की विशेष सची रखनी चाहिए जिनके विशेष 
अनुभव से विशेष महत्व के मामलो” में सहायता प्राप्त की जा सके | 
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किसी भी सुव्यवस्थित राज्य में चार सिद्धान्तो' द्वारा कानून का 
संचालन होगा। कानून की जिम्मेदारी गासकवर्ग तथा साधारण 
नागरिक के लिए समान होगी । उस राज्य में विधि का शासन सम्भव 
नहीं जहाँ पर कि अभिकर्ता के कार्यो के लिए प्रधान का उत्तरदायित्व 
न हो । संप्रभुव का मतलब यह नही है कि उसके ताम पर काम करने 
वाले गे र-जिम्मदार हो जायें । और जहाँ पर कार्यकारिणी को प्रत्या- 
युक्त विधान बनाने का कुछ अधिकार प्राप्त है वहाँ पर ऐसे अधि- 
कार की बंध सीमा का निर्णय सदेव साधारण अदालतों द्वारा होना 
चाहिए । यह भी नितान्‍नत आवश्यक हे कि अदा छत की शरण मे 
जाने की रीति इतनी महगी न हो कि गरोब नागरिक उन तक पहुंच ही 
नपाएं । बेकार ,के बहुत से मुकदमों के हो जाने में कोई हानि नहीं 
पर किसी भी व्यक्ति के मत में यह शंका न होनी चाहिए कि साधन 
के अभाव में वह अदालत की शरण नहीं ले सकता | राज्य को न्याय 
शासन की प्रथा में सुधार करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहना 
चाहिए। इस उददेश्य के लिए केवल यही आवश्यक नहीं है कि न्याय 
शासन की गतिविधि की विशेषतः निरन्तर जाँच होती रहे, किन्तु य 
भी महत्वपूर्ण है कि इनमें भाग लेने वाल, उनके कार्य-संचालन के 
सम्बन्ध में अपने अनुभवों को लिपिबद्ध करते रहे । आज के युग में 
यह अत्यावश्यक है कि न्‍्यायशासन तथा नियमों में निरन्तर सुधार के 
लिए एक रथायी कमीशन हो जिसमें न्यायाधीश, वकील तथा साधारण 
जन समान रूप से भाग ले । ह 


है 


मैने ऊपर बराबर जनमत की महत्ता का वर्णन किया है। इस 

पर्यालोचन को समाप्त करने के पहले यह असम्भव हे कि इसके मल 

तत्व की कुछ समस्यात्रों पर संक्षेप में भी दृष्टिपात न- किया जाय। 
फा० ६ 


८२ राजनीति प्रवेशिका 


दो बातें स्पष्ट हैं। जनमत का मूल्य उन सूचनाओं की सत्यता पर 
निर्भर करेगा, जिसके आधार पर सावंजनिक विचार बनते हे । जिस 
अंश तक यह जनमत संगठित होगा, उसी के अनुसार उसका प्रभाव 
पड़ेगा । इस दूसरी बात को सर्वोच्च रूप में यह कह कर व्यक्त 
किया जा सकता है कि साधारण सार्वजनिक विचार ऐसी बिरली ही 
वस्तु होती है । होता यह हे कि उपस्थित होने वाली समस्याओं पर अनेक 
धाराओं में सावंजनिक विचार विकसित होते हैं और इन विचारों 
की शक्ति उनको प्रगट करने वाले संगठन तथा उनके ज्ञान पर निर्भर 
करती है। 


आधुनिक समाज की सूचना की सत्यता की समस्या पर जो भी 
विचार करेगा, पहले तो उसकी विषमता से चकरा जायगा; दूसरे 
उसे यह भी मालूम होगा कि ऐसी सूचनाओं के संकलन तथा वितरण 
में वास्तविकता को सही ढंग से समभने-समभाने की कोई चेष्टा नहीं 
की जाती । यदि किसी समाचार का सार नोति को प्रभावित कर 
सकता है तो यह प्रचार का रूप धारण कर लेता है । असमान समाज 
में. हरेक संवाद को आर्थिक शक्ति रखने वालों के पक्ष में तोडमरोड़ 
लिया जाता है । अधिकांश लोगों को सूचना या संवाद प्राप्त करने के 
लिए समाचार पत्रों पर निर्भर रहना पड़ता हे। इन समाचार पत्रों 
की जीविका विज्ञापनों पर निर्मर करती है । समाचारपत्र निकालना 
इतनी मंहगी चीज है कि केवल धनी वर्ग ही इन्हें प्रकाशित कर सकता ह। 
किन्तु विज्ञापनों पर निर्भर करने के कारण वे ऐसे समाचार तथा 
आलोचनायें प्रकाशित करते हें जो विज्ञापनदाता की विज्ञापित वस्तुओं 
के ग्राहकों को सन्तुष्ट कर सके। अन्यथा जिन लोगों की प्रभावी- 
माँगों की शक्ति बहुत है उनके बीच इस पत्र का प्रचार न हो सकेगा । 
इसका परिणाम यह होता है कि उन समाचारों को रंग कर छापा 


जाता है जिनकी असली सूरत के प्रगट'होने से धनी वर्ग को उलभन 
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हो सकतो है । रूसी रणज्यक्रान्ति, कोई बड़ी हडताल, राष्ट्रीयकरण 
के अंतग त उद्योग-धंधो की प्रगति--ऐसी घटनाये ऐसी बिगाड़ कर 
छापी जाती हे ताकि उस समाचारःण्पत्र के पाठकों पर उनके विपक्ष 
म असर पड़। उन्हें वास्तविकता का ज्ञान ऐसे दपंण द्वारा होता है 
जिसम किसी विशेष स्वार्थ पूर्ति के लिए, उनका चित्र काफी बिगाड़ 
कर दिया जाता हे । जब तक किसी सरकारी नीति के फल के सम्बन्ध 
म मानव के स्वार्थों मे' असमानता होगी, इस नीति से सम्बन्ध रखने 
वाली घटनाओं को इस ढंग से चूना तथा तौला जायगा कि उनका 


अप्तला अर्थ प्रकट न हो पावे। केवल समान अधिकार वालें समाज 
में सच्ची बातें छापने से लाभ होता है। 


अन्त मे , यह स्पष्ट हैँ कि जनमत जिस अंश तक संगठित होगा, 
उतना हो शक्तिशालो होगा। संगठन करना आर्थिक शक्ति का ही 
मुख्य कार्य हे। दरिद्र श्रमिक संघियों की एक बड़ी संस्था की तुलना 
में धनी खान-मालिकों को एक छोटी संस्था संगठित करना कहीं 
आसान है । इस दूसरी प्रकार को स॒स्‍था को एकतापूर्वक सुसम्बद्ध 
रूप से चलाना कहीं सरल है। इसके कार्य मे भूलों का प्रभाव उतना 
तीत्र नहीं होता; सफलता का परिणाम अधिक प्रत्यक्ष होता हें । 
आर्थिक शक्ति अपनी बुद्धि के अनुपात से कहीं अधिक ज्ञान पर अधि- 
कार जभा लेती है । जितनी उसमें बुद्धि होती है, उससे कहीं अधिक 
ज्ञान वह खरीद लेती है । वह उचित अवसर की प्रतीक्षा कर सकती हू । 
ऐसी प्रतीक्षा से उसकी साधारण जीवन की रूप-रेखा में विशेष परि- 
वर्तन नहीं हो जाता । पर जिन लोगों में आर्थिक शक्ति नहीं है, 
उनके संगठन में ऐसी भजबूती नहीं होती । इसके मुख्य हथियार, 
जैसे हड़ताल, इतने मेहगे पड़ते हें कि वह उनका उपयोग नहीं कर 
सकते | ज्ञान को खरीदने की शक्ति इनमें कहीं कम होती है। दूसरे 
ज्ञान (विद्या) रखने वालों-की ज्ञो भनोव॑ज्ञानिक पृष्ट्भूमि होती है 
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वह एसे गरीबों के संगठनों के साथ मेल नहीं खाती । संक्षेप में, अस- 
मान समाज में जनमत केवल नेतिकता के नांभ पर कोई दावा नहीं 
कर सकता । असमान शक्ति के कारण उनके हितों का, स्वार्थों का रूप 
इतना बिगड जाता जाता हे कि उसके प्रति न्‍्याय की भी सीमा बंध 
जाती हू । जब तक समाज में आर्थिक दक्ति के वितरण में घोर अस- 
मानता रहेगी, नागरिकों के माँगों की सभान रूप से पृत्ति करने वाली 
कोई सामाजिक व्यवस्था न हो सकेगी तथा उनके अधिकारों को समान 
रूप से स्वीकार करने का कोई गम्भीर प्रयत्न न होगा । 
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अभी तक हमने राज्य तथा उसके नागरिकों के सम्बन्ध की सम- 
स्याओं पर विचार किया है । पर, वास्तव में आजकल के संसार में, 
हरेक राज्य केवल अनेकों में से एक है, और स्थात्‌ सबसे महत्वपूर्ण 
विपय तत् पंदा होता है जब एक राज्य तथा उसके नाग्ररिकों का दूसरे 
राज्य तथा उसके सदस्यों से सम्बन्ध होने के कारण सम्बन्ध 
की सभस्याय सामने आती हैँ । जो सिद्धान्त ऊपर प्रतिपादित किए जा 
चुके है, उनके अनुसार एक राजग्र दूसरे राज्य को हुव॒म नहीं दे सकता 
क्योंकि यदि ऐसा होने लगे तो हुक्म पाने वाले राज्य के वेव परमा- 
देशों का वह रूप ही बदल जायगा जिनके ऊपर राज्य की आतन्तरिक 
संप्रभुता निर्भर करती है 


और, यह जहूरी है कि राज्यों के परस्पर सम्बन्ध नियमित किए 
जांय । अन्तर्राष्ट्रीय विधान नियमों का वह समृच्चय हे जिनके द्वारा 
राज्यों और उनकी प्रजाओं के बोच परस्पर सम्बन्ध निर्धारित होते है । 
सभाज में रहने वाले नर-तारियों पर ये इसलिए छागू किए जाते हें 
कि राज्य के आचन्तरिक लक्षणों को छोडकर यदि हभ इसके वाद्य लक्षणों 
पर आते हें, तो बिना उन नियमों के जो स्थिति पैदा होगी उसको 
केवल अराजकता ही कहा जा सकता हैं| यदि ये राज्य अन्तर्राष्ट्रीय 
विधान के अन्तर्गत न रहें तो वे जैसा चाहेंगे, वसा करेंगे। और हॉब्स 
ऐसे बड़े-बडे विचारक हो गए ह जिन्होंने बिना सकोच के इसी निष्क्रष 
को स्वीकार किया हैँ | अपने दृष्टिकोण से उन्होंने तके किया है कि 
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चू कि आदमियों की कोई संस्था राज्य को आज्ञा देने का अधिकार नहीं 
रखती अतः अन्तर्राष्ट्रीय विधान उस रूप में बैध नहीं हो सकता है जिस 
रूप में राष्ट्रीय विधान होता है । वे कहते हे कि यदि राज्य के वैध परमा- 
देशों को संप्रभू भानना है तो ताकिक रूप से, और कोई निर्देश उससे भी 
बड़ा नहीं हो सकता । इसका मतलब यह हुआ कि हरेक राज्य के लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय विधान उसी सीमा तक वध हें जिस सीमा तक कि वह 
उनको मानने के लिए तय्यार हैं। अतएवं, अन्तर्राष्ट्रीय विधान उस 
राज्य का तभी विधान होता है जब वह उसे ऐसा स्वीकार कर लेता 
है । स्वत: वह किसी को बाध्य करते की शक्ति नहीं रखता । यह अधि- 
कार उसे तब प्राप्त होता है जब नियम प्रति नियम, हरेक राज्य वेध 
निर्दे के रूप में उसे स्वीकार कर लेता है । 


ऐसे कठोर निष्कर्ष को स्वीकार करने के पहले हमको उसकी नींव 
की ही परीक्षा कर लेनी चाहिए । इस दृष्टिकोण से विचार करने पर 
कुछ खास बातें पेदा होती हैं; (१) कोई नया राज्य, अपनी रचना के उप- 
रान्त, अन्तर्राष्ट्रीय विधान के निश्चित नियमों में कुछ को ग्रहण करने तथा 
कुछ को छोड़ देने की क्षमता नहीं रखता । वह उनके बंधन को अपने 
ऊपर ऐसे स्वीकार कर लेता है मानों उसी ने रचना की हो । अन्त- 
रॉष्ट्रीय रीति-रस्म, संधियाँ, पंचायतों समभौते, इत्यादि ने कुछ ऐसे 
सुनिश्चित सिद्धान्तों की रचना कर दी है क राज्यों का साधारण 
परस्पर-सम्बन्ध उसी प्रकार सीमित तथा नियमित हो गया है जिस 
प्रकार इद्धलैण्ड के कानून ने उसके नागरिकों के कार्यों को सीमित 
कर रखा है। (२) यूरोप में मध्ययुगीन ईसाई विश्व राज्य के क्षय के 
पश्चात्‌ को ऐतिहासिक परिस्थिति में राज्य के प्रभुत्व का उदय और 
विकास हुआ है । आमतौर पर, यूरोप के सुधार युग' के पहले, राज्य का 
संकल्प संप्रभु नहीं था । उस समय यह स्वभावतः ईइवर तथा प्रकृति के 
नियमों के अधीन तथा उनसे सीमित समका जाग! था । इन सिद्धान्तों 
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की उपेक्षा करके यदि राज्य कोई नियम बनाता था तो वह स्वतः प्रभाव- 
हीन समझा जाता था। आज हम एक एसे विश्व-राष्ट्र मण्डल की 
पुनः रचना कर रहे हैं, (जिसका मध्ययुग के विचारक सपना देखा करते 
थे | अब हम देखते हें कि आज जो. वैज्ञानिक तथा आर्थिक परिवत्तंन 
हो गये हैं उसने यह असम्भव कर दिया है कि राज्यों को, विश्व से 
सम्बन्ध रखने वाले मामलों में स्वतंत्र निर्णंय करने दिया जाय। ऐसे 
निर्णयात्मक विषयों में, यदि इच्छानुसार निश्चय करने में कोई बंधत न 
हो, तो महायुद्ध हो सकता है। जिन कारणों से, राज्य के संकल्प ने 
अपने राज्य के भीतर की सभी संस्थाओं की इच्छाओं के ऊपर प्राथ- 
मिकता प्राप्त कर ली, उन्हीं कारणों से राज्यों के समाज में, किसी एक 
राज्य की इच्छा के ऊपर सार्वजनिक संकल्प को प्रधानता देना एक 
राजनैतिक आवश्यकता हो गई हु । अर्थात्‌ विश्व से सम्बन्ध रखने 
वाले आम मसलों में, ठीक जिस प्रकार व्यक्तिगत संकल्प के ऊपर 
राज्य द्वारा निर्धारित वध निदेश होता हे, उसी प्रकार राज्य की 
इच्छा तथा संकल्प के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संकल्प होना चाहिए । 


यही बात, दूसरे डंग से, सबसे अच्छी तरह से कही जा सकती 
है । सन्‌ १४५०० और १७०० के' बीच में, वत्त॑मान राज्य संप्रभुत्व के 
साथ इसलिए प्रकट हुए कि नागरिकों के जीवन में शान्ति तथा सुरक्षा 
की गारण्टी देनो वाली और कोई दूसरी विधि नथी। उस समय के 
विचारकों ने जो कि राज्य के कामों का दाशेनिक आधार खोज रहे 
थे, उसमें यह विशिष्टता पायी कि उसने अपनी संकल्प-शक्ति को 
सभी बाहरी नियंत्रणों से मुक्त कर लिया था। इसलिए स्वभावतः 
वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सामाजिक संगठन की वह उत्कृष्ट या 
चरम इकाई थी । किन्तु, परिस्थितियाँ फिर बदल गई हैं । विशेषकर 
गत अद्ध-शताब्दि में विश्व में इतनी अन्तर्निभंता आ गई है कि 
किसी राज्य की पूर्णतः अस्ग्रेमित इच्छा दूसरे राज्यों की शान्ति के 
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लिए घातक हो सकती है। मान लीजिए कि हम' इच्चुलण्ड को 
अपनी सीमा, सरहद, दस्त्रीकरण चुगो तथा मजदूरी की मर्यादा, 
तथा अन्य राज्यों के साथ अपने झगड़े का फैसला अपने मन से करने 
के लिए पूर्णत: स्वतन्त्र छोड दें तो इन सब बातों का फल होगा 
अन्तर्राष्ट्रीय विपदा । राज्यों की अँतर्निंभरता के कारण यह आवश्यक 
है कि एक ऐसे विश्व-समृदाय तथा राज्यों के सभाज का निर्माण हो 
जिसके अपने वैध निदंश हों और इन निदशों के सामने अन्य किसी 
नियम का कोई स्थान न हो। संक्षेप में, आज हमारी जो परिस्थित्ति है, 
उसमें सबसे सम्बन्ध रखने वाले मामलों में विश्व पर लागू होने 
योग्य स्वयंन्सिद्ध नियम बनाना उतना ही स्पष्टत: आवश्यक है जितना 
अपने ही राज्य के भीतर राज्य का वंधानिक अधिपति होना । एक 
दव्द में, वंधत: राज्य का कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधीन है । 
इसलिए, यह संभव हे कि इस अनुमान पर कान न का सिद्धान्त 
बनाया जाय कि उनका वास्तविक" आधार राज्यों के समाज को 
इच्छा हो, और नवीन सभ्यता में, सब इच्छाओं या संकल्प के कृपर 
वही इच्छा समझी जाय । ऐसे अनुमान से, राज्यों के समाज में, उनके 
साथ किसी. एक राज्य का सम्बन्ध अधीनता 'का होगा ।' वह ॒ सम्बन्ध 
कुछ ऐसा ही होगा जसे संयुक्त राज्य अमेरिका में न्‍्यूयार्क का स्थान 
है । नियम बनाने के सम्बन्ध में कुछ ऐसे विषय , हैं जिनमें न्‍्यूया्क 
अपनी इच्छानृसार निश्चिय कर सक्रता है, और बहुत से विषय 
ऐसे हें जिनमें वह संयुक्त राज्य अमेरिका के निश्चय को मानने के 
लिए बाध्य है । इस दृष्टि से राज्यों में संप्रभुता नहीं रह जाती । विश्व 
की जिन परिस्थितियों में वह फंसा हुआ हे, उसके मंतव्य को उसे 
स्वीकार करना होगा। जिस प्रकार अपने राज्य में किसी नागरिक 
की बन्धन-रहित इच्छायें रखने के वध अधिकार की माँग को स्वीकार 
करना असम्भव है, उसी प्रकार राज्य की थह माँग भी स्वीकार नहीं 
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की जा सकती कि वह बिना किसी वन्धन के जैसा चाहे वैसा निर्णय 
करें । आम जरूरियातों के कारण एक दूसरे के आधीन होनः पछता 
है ओर जहाँ एक-दूसरे पर निर्भर रहना पडता है वहाँ ऐतिहासिक 


च्ब् 


तथा पारिभाषिक दृष्टि से भी, संप्रभ-राज्य की सम्भावता ही नहीं 
है। सकते । ह 
यदि राज्य अतर्राप्ट्रीय विधान को तोडते हे या राज्यों के समाज 
ने, विशेषकर व्यवस्थापक क्षेत्र में, कोई संतोषजनक संघ या संस्था 
को नहीं बना लिया है तो इन दो निस्सन्‍्द्रेह कारणों से हमारे 
दृष्टिकोण की कोई आधात नहीं पहुँचता । किसी राज्य द्वारा अंतर्राप्द्रीय 
विधान के किसी नियम का उत्लेंधत उतने ही महत्व की या विना महत्व 
की बात हो सकती से किसी एक नागरिक द्वारा राज्य विधान 
के किसी नियम का उल्लंघन । विधान तब लक विधान रहेगा जब 
तक बह साधारणतः तथा स्वभावत: छागू क्ए जाने की क्षमता 
रखता 6 । हम यह मानते हें कि राज्यों के समाज की मसंस्थायें अथवा 
संगठन अपने उहृब्य की पूर्ति के योग्य नहीं हे किन्तु, इसके दो 
मल दारण हे । पहले तो अंतर्सष्ट्रीय अन्तर-निर्भ रता की बात काफी 
हाठ मं ही स्वीकार को गई हे; नियमित रूप में इसकी योजना 
सन्‌ १६१६ को वार्माई की संधि के पहले नहीं वनी थी । दूसरे, इस 
अग्यनिं भता को कार्य रूप में परिणत करने के लिए इनको संस्थाओं 
का रूप देने का जो भी प्रयास होता है, उसके विरोध में, अपन 
साम्राज्य के भग्नावशेष को अपने हाथ में वचाकर रखने का भगीरथ 
प्रयत्न करने के लिए संप्रभू राज्य की प्रेतच्छया खड़ी हो जाती है । 
उदाहरणाथ्थं, राष्ट्र संघ तथा संयुक्त राष्ट्र संध का इतिहास केवल 
अन्तर्राप्ट्रोय अन्ततिर्भ रता के नए सिद्धान्त और उसके परिणाम तथा 
संप्रभूता के प्राचीन सिद्धाग्त के वीच संघर्ष की क्हानो मात्र हैँ । 
संप्रभुता के सिद्धान्त के कारण ही राष्ट्र संघ के निर्णय क्रेवछ सर्वे 
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सम्मत्ति से ही हो सकते थे, और इसी कारण संयुक्‍त राष्ट्र संघकी 
सुरक्षा-परिषद्‌ में महान शक्तियो का एक मत होना अनिवायं है । 
तर्राष्टोय अन्तरनिर्भरता के परिणामों को स्वीकार करने की 
आवश्यकता ऐसे नियमों में देखी जा सकती हू जसे राष्ट्र सघ के 
ऑपूृशनल क्लॉज या जैनरल रेक्ट जॉव आबिंद्रेशन तथा इनसे अधि क 
मत्तेरूप में, यद्यपि इनसे व्याप्दता मे कम, पाइचात्य सहयोग के लिए 
द्वितीय महायूद्ध से काल में को हुई अनेक सन्धियों में, जिनके फल- 
स्वरूप अटलाण्टिक समझौता बना । इन सकके द्वारा राज्य के 
संभत्व के सिद्धान्त पर निश्चित तथा परिणामशील आक्रमण होता 
है । इन नियमों तथा संधियों को मानने वाले राज्य वास्तव म॑ यह 
स्वीकार करते हैं कि वे अपनी इच्छानुसार, अपने मन के अनुसार 
कार्य नही कर सकते । इसी प्रकार, अस्वायत्त क्षेत्रों के लिए मन्डट्स 
तथा टस्टीशिप के सिद्धान्त, राष्ट्रसंघ के कुछ सदस्य राज्यों में राष्ट्रीय 
अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण और सयु्‌कक्‍त राष्ट्र सघ का 
सामान्य रूप से मानवीय अधिकारों की रक्षा करन का अधिकार, 
इस बात को प्रकट करते हैं कि राज्य संप्रभुता के दिन अब निश्चित्त 
रूप से समाप्त हो गए हैं । आधुनिक राज्यों में पारस्परिक 
सहयोग के लिए यह आवश्यक हैँ कि उनको एक सामान्य अधिकारी 
के अधीन किया जाय । इस प्रकार को अधीनता का मतव्य यही 
होगा कि उसे दूर करने तथा मिटाने की चेष्टा करने वाली सभी 
इच्छाओं के ऊपर, उपलिंखित सामान्य अधिकारों के वध निदशों कीही 
प्रधानता, तथाप्राथमिकता हो । वास्तव में सयुकत राष्ट्र सघ के अधि- 
कार पत्र द्वारा प्रदत्त शक्तियों के कारण सुरक्षा-परिषद की सेद्धान्तिक 
ष्टिसे लगभग ऐसी ही स्थिति हूँ । 
स परिस्थिति के सामने, कुछ प्रसिद्ध विचा रकों ने प्राचीन दृष्टि- 
कोण से इसको दो प्रकार से सम्बद्धित करने का प्रयास किया हैं । एक 
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तरफ वे यह कहते हे कि अंतर्राष्ट्रीय विधान वास्तव में राष्ट्रीय विधान 
है व्योंकि उत्त कार्य रूप में परिणत करने के लिए भिन्न भिन्न 
राज्यों की स्वीकृति आवश्यक हे । दूसरी तरफ वे यह कहते हैं कि 
अंतर्राष्ट्रीय विधान प्रभावी विधान ह्‌ और एक सम्पूर्ण प्रणाली 
 है। पृथक राज्यों के संकल्प से यह पूरी तरह से भिन्‍नत 
है और उनसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । किन्तु, यह दोनों ही 
सन्‍्तोषजनक नहीं हे । पहले के दो जवाब दिए जा सकते हें। एक 
प्रमाण यह है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधान के नियमों को इसलिए 
नहीं अपनाते कि वे उनको पसन्द करते हें बल्कि उनके सामने दूसरा 
चारा ही नही रहता | अत: स्वीकृति के सिद्धान्त को कायम रखने में 
कोई लाभ नहीं है क्योंकि यह केवल एक कल्पना है । फिर यह मी तय 
है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून तभी चरितार्थ होगा जब कि जिन पर 
यह लागू किए जाने वाला हे, उनकी स्वीकृत हो--पर, यही बात 
राज्य के सभो कानूनों के लिए लागू होती है। न्याय शास्त्र की दृष्टि 
से, यदि अंतर्राष्ट्रीय विधान की बैधता इस बात पर निर्भर करती है 
कि वह कितनी सफलता के साथलराग्‌ किया जा सकता हे, तो यह वेधता 
के ऐस नियमों कौ सोचना हे जिसकी राष्ट्रीय विधान के सम्बन्ध में 
नैयायिक कल्पना नहीं करता । उसी के स्वयं-सिद्ध नियमों के अनुसार 
वैधता को आँकने के लिए केवल इतना ही जानता जरूरी हुँ कि नियम 
के बनाने वाले को एसा करने का अधिकार था या नहीं । बस, केवल 
इस अधिकार के अतिरिक्त यदि अन्य विचारों की भित्ति पर कोई 
अनुभान लगाये जाते हें तो वह उन्हें अस्वीकार करने ले लिए बाध्य 
होता है । उसे केवल इतना ही मालूम करना है कि नियम बनाने 
वाले को नियमः बनाने का अधिकार था या नहीं । अंतर्राष्ट्रीय विधान 
को राष्ट्रीय विधान से पृथक एक स्वतंत्र प्रणाली मान लेने से भी 
संतोषप्रद फल न होगा । क्योंकि, अंतर्राष्ट्रीय विधान का पूरा उद्देश्य 
ही यह है कि राज्य के भीतर “रहने वाले नागरिकों के व्यवहारों की 
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व्याख्या करके, उतका नियमन करे। बिना राज्य की इच्छा या संकल्प 
को अपने अधीन किए वह इस लक्ष्य का पर्ति नहीं कर सकता। अत: 
ऐसी दा में राज्य के संकल्प के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संकल्प का स्वतः 
प्रधान होना अनिवार्य है । इसी से हमको यह मानना पड़ता है कि 
राप्ट्रीय विधान उन्हीं स्वयं-सिद्ध सिद्धान्तों पर बना हे जो अंतर्राष्ट्रीय 
विधान के लिए आवश्यक हें । 


एक अन्तिम तक पर भी विचार कर लिया जाय । यह कहा जाता है 
कि राज्य को एक वैध व्यवस्था मानना इसलिए आसान हे कि राज्य की 
भावना होते ही कुछ ऐसे व्यक्तियों का समूह या उनको संस्था सामने 
आ जाती है जो अपने पद के कारण, नागरिकों पर अपने बैध निर्दशों 
को लाग करने का अधिकार रखते हे। राज्यों के समाज मे इस 
प्रकार के अधिकार की स्पष्टता पाई नहीं जाती । यदि, उसका कोई 
नियम भंग हो गया तो ऐसा कोई नहीं है जिसका तनिथम भंग करने 
पर दण्ड देने को प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व हो । इस आलोचना को घातक 
भान लेने के पहले यह जरूरो है कि हम इससे पैदा होने वालो बातों 
पर विचार कर ले । इसमें यह मान लिया जाता है कि राज्य के कानून 
उसके ऐसे अंग द्वारा बनाये जाते हें जिसकी आवश्यकता पड्न पर 
दण्ड देने का अधिकार होता है। पर यह तो वास्तव में हॉब्स और 
ऑस्टिन ऐसों से प्राप्त संप्रभुत्व के प्राचोन सिद्धान्त कों स्वीकार कर 
लेना है और हमने ऊपर यह देख लिया है कि आधुनिक समाज की 
जटिल स्थिति में ऐसा सिद्धान्त उपयुक्त नहीं बैठता। आज हमको 
यह पता छगाने की कम चिन्ता है कि किस' प्रधान शक्ति के संकल्पों 
के अनसार नियम बनते हैं। हमको यह जानने की अधिक चिन्ता है 
कि ऐसा कौन सा उपयकक्‍त साधन तथा सत्र है जिसके द्वारा समाज के 
जीवन के भिन्न विभागों के लिए आवद्यक नियम बनते हें। हमारी 
वत्तेमान रुचि राज्यों के कार्यों के विभाजन की ओर है, केन्द्रीयकरण 
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में नहीं। इतना ही नहीं, हम यह भी पेश कर सकते हैँ कि अन्तर्राष्ट्रीय 
विधान के बहुत से नियम, एक राज्य के माम्‌ली न्‍्यायारूय में साधा- 
रणतः: तथा स्वाभाविक रूप से राग किये जाते है। सन्‌ १९१६ म 
“जमोरा” के मुकदमें में छॉर्ड पॉकर ने जो फैसला दिया था वह 
साबित करता हूँ कि इस दिशा में वे किस हद तक जा सकते है । यह 
भी हम पेश कर सकते हें कि अन्तर्राष्ट्रीय नियम केवल स्थाई अन्त- 
राष्ट्रीय न्यायालय में ही आजकल नही लागू होते बल्कि ऐसा ही 
या इसी प्रकार का काम करने वाली अन्य सभी संस्थाओं के कार्यों 
की प्रकृति पर इन फेसलों का प्रभाव बढ़ता ही जाता है । 


साथ ही, यह भी प्रकट है कि राष्ट्र स्नंध तथा संयूक्‍त राष्ट्र संघ 

चाहे उनका संगठन कितना ही. अधरा हो, “दंड के विचार” के ही 

मूर्त रूप हैं। उनके इतिहास की गति इसी विचार को और अधिक 

सशक्त रूप देने की ओर रही हे । यवि कोई संश्राव प्रारम्भ में इस दृष्टि 

से किया गया था कि लड़ाई छिड़ना रोक दे, उसमें विलम्ब करा दे, 

तथा इस बीच में सम्भव है कि कुछ ऐसा सोचने का मौका मिल जाय 

जिससे सफलतापूर्वक मध्यस्थता की जा सके, वही विचार उत्तरोत्तर 
ऐसी भावना का रूप ग्रहण कर लेता हैँ जिसमें यह परिभाषा बन 

जाती है कि किसी पक्ष के किस प्रकार के कार्ये को आक्रमणात्मक 

अथवा पराधिकार प्रवेश समझा जाय और जिस राज्य पर इसकी 
जिम्मेदार होगी उसे संघ के अन्य सदस्यों की शत्रुता मोल लेनी पड़ेगो। 
संयुक्त राष्ट्र संघ तथा राष्ट्र संघ के मध्य प्रमुख सेद्धान्तिक भेद इसी 
बात पर है कि संयुक्‍त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र 
'संघ के सदस्यों ने अपनी ओर से पूर्ण कार्यकारिणी शक्ति प्रदान कर 
रखी है । ये सदस्य पहले से ही प्रतिज्ञाबद्ध है कि इसके निर्णयों का 
समर्थन करेंगे । राष्ट्र संघ के संश्राव में सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप 
अल्पविकसित थे । संयुक्त राष्ट्र संध के अधिकार पत्र में वे स्पष्ट तथा 
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निश्चित हो गए हे । राष्ट्र सघ को परिषद एक मंत्रिपरिषद्‌ के रूप 
में, कम से कम एक ऐसी समिति के रूप में जो कि एक अधिनियभ- 
निर्मात्री समिति से बहुत कुछ साम्यता रखती हो, काम करतो थो। 
संय॒क्‍त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद्‌ निश्चय ही सेद्धान्तिक रूप में 
ऐसी संस्था है जिसे वैध परमाधिकार प्राप्त हें, चाहे व्यवहार में उसका | 
यह अधिकार भहान्‌ शक्तियों के मध्य मतेक्‍्य को आवद्यकता के 
कारण कितना ही क्‍यों न सीमित हो जाय । संघ की सभा का जनमत 
पर पर्याप्त प्रत्यक्ष प्रभाव था, और संयुक्‍त राष्ट्र संघकी साधारण 
सभा ने भी यद्यपि सिद्धान्तत: संघ की सभा से उप्ती अनुपात में इसकी 
गक्तियाँ कम है जिस अनुपात में सुरक्षा परिषद्‌ की शक्तियाँ संघ 
परिषद्‌ से अधिक हें) अपने क्षेत्र विस्तार में आइचयंजनक प्रगति 
दिखलाई है। राष्ट्र संघ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की योजना दोषपूर्ण 
हो तथा इसका कुप्रयोग हुआ हो, तथापि इतना उनके विषय में कहा 
ही जा सकता हैं कि संसार के लोगों ने इनसे यह आज्ञा की कि वे 
व्यक्तिगत राज्यों की अति को सीमित तथा निय॑त्रित करेंगे | उनके 
वैज्ञानिक तथा सामाजिक सेवा के कार्य के सम्बन्ध में यह कहना 
न्यायसंगत है कि यदि ये कार्य नहीं हुए होते तो संसार आज और 
अधिक दरिद्र तथा असुन्दर स्थान होता, और यदि ये बन्द हो जाय॑ तो 
इनका अविष्कार करना होगा । 


संयकक्‍त राष्ट्र अमेरिका के इसके जीवन काल-पर्यन्त सदस्य न 
रहने से और रूस के भो इसके अंतिम पाँच वर्षों के अतिरिक्त सदस्य न 
रहने से, राष्ट्र संघ को अत्यन्त हानि हुई। पर इसका अन्त न तो इसके 
कारण हुआ और न इसकी कार्यप्रणाली सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण, 
परन्तु क्योंकि इसके द्वारा आरोपित कत्तंव्यों को इसके सदस्यों ने 
अपन संप्रभू अधिकारों के अधीन रखा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सँयुक्त 
राष्ट्र तथा रूस दोनों ही सदस्य हैं। परन्तु इसके सम्मुख भी संप्रभ्‌ 
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स्वातंत््य (जो कि रूप तथा तथ्य दोनों में ही अब केवल महान शक्तियों 
तक सीमित हं,) और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के मध्य मूलभूत-विरोध 
उपस्थित है । एक ऐसी संस्था में जिसको कि अभी तक विश्व-शासन 
में रूपान्तरित करने का संकल्प नहीं है, शायद प्रतिषेधाधिकार का 
होना आवश्यक हे। यह अधिक बृछ्धिभत्तापृर्ण होगा कि प्रतिषेधा- 
धिकार के परिसीक्षन के लिए हम अधिकार की पूनावृत्ति की चेष्टा 
न कर इसके प्रयोग के सम्बन्ध में अभिसमयों की स्थापना पर निर्भर 
करें | परन्तु अनेक दोषों और कठिनाइयाँ के होने पर भी राष्ट्र संघ 
तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्व पर तथा ऐसे संगठनों की आवश्य- 
कता पर सन्देह नहीं किया जा सकता है । यह स्पष्ट है कि राष्ट्र संघ 
की स्थापना राजनेतिक संस्थाओं की स्थापना के इतिहास में एक 
निर्णयात्मक पग था। 


है 


राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रकार की संस्था के विकास के 
लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत राज्यों की संप्रभुता का सतत 
नियंत्रण हो । 

इसके सफल विकास लिए यह आवश्यक है, कि जिन विषयों पर 
राज्य अपनी प्रेरणा के अनुसार नियम बनाने का अधिकार रखते हें 
उन विषयों के अधिकतम व्यापक क्षेत्रों में नियत्रेण रखने को अपनी 
दाक्ति को वह उत्तरोतर अभिव्यक्त करती रहे । अंतर्राष्ट्रीय समाज 
में, सबसे सम्बन्ध रखने वाले मामलों में राज्यों का व्यवहार करने के 
तरीकों को बतलाने का अधिकार परिषद्‌ का ही होगा। ऐसे कम से 
कम कुछ भामल तो स्पष्ठ हे । यद्ध घोषणा का अधिकार, सीमा 
का स्पष्टीकरण, अस्त्र-शस्त्र रखने की मर्यादा, प्रशुल्क तथा प्रवजन, 
पिछड़ी हुई जातियों का संरक्षण ये सब ऐसे मामले हैं जिन पर अधिक 
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समय के लिए व्यक्तिगत राज्यों का पुरा अधिकार नहीं रह सकता । 
इससे इसकी सत्यता कम नहीं हो जाती, यद्यपि महान शक्तियों के 
पारस्परिक विरोध के कारण संयुक्त राष्ट्र संध गतिहीन हो गया है 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय एकीकरण सर्व प्रथम उन दी महान समूहों में परि- 
लक्षित हो रहा है, जिनका द्वितीय महायुद्ध से उद्भव हुआ हैं । उनमें 
से एक कॉमिनफाम द्वारा नियत्रित है तथा दूसरव अठलाण्टिक' पेक्‍्ट 
में संगठित है । इस प्रकार के संगठन इस विकास का केवल प्रारम्भ 
दिख लाते है न कि अन्त, जो कि निस्सन्देह अनेकों कठिनाइयों के 
परचात्‌ हमें दिखलाई देगा । ह 
अन्तर्राष्ट्रीय समाज पर उद्योग-धन्यों में विज्ञान के विकास के 
कारण अत्यन्त प्रभाव पड़ा है । क्रय शक्ति में असमान वित्तरण के 
कारण उत्पादन की शक्ति उपभोग-शक्ति के आगे बढ़ गई हे। इसका 
फल यह हुआ कि आधतन्तिक उत्पादन-क्रला से उत्पत्ति करने वाले 
राज्य निर्यात के लिए विदेशी बाजार प्राप्त करने की भगीरथ प्रति- 
स्पर्द्धा में लगे हुए हैं और साथ ही इनको अपने देश के जीवन-निर्वाह 
स्तर को कम उन्नत देशों की प्रति-स्पर्डा से बचाना पड़ता है । जल्दी 
या देर में, ऐसी परिस्थिति का यह अनिवार्य परिणाम होने ही वाला 
कि विश्व के कच्चे माल पर, बिक्री के तरीकों पर तथा मजदूरों की 
जीवन-मर्यादा पर अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण हो जाय । राष्ट्र-्संघ अधिका- 
घिक युद्ध के आर्थिक कारणों का महत्व समझने छलगा था और इसी 
कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गत एक आर्थिक तथा सामाजिक 
परिषद की स्थापना की गई। दो यूद्धों के अन्तर्काल में अस्तर्राष्ट्रीय 
अव्यवस्था का एक म्‌र्य कारण व्यक्तिगत राज्यों का अपनी मुद्रा-नीति 
"निर्धारित करते का असींभित अधिकार भी था। संयुक्‍त राज्य 
अमेरिका ने यदि विदेशों को मुद्रा उधार देने की नीति 
मसुद्र-व्यापी प्रतिबन्ध लगा दिए तो संसार भर में चीजों के मूल्य में 
'घातक कमी हो सकती थी । पेरिस में स्वर्ण का असावधानी से एक- 
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त्रित करना दक्षिण अमेरिका में घोर बेकारों फैला सकता था। यह 
समझ लेना साधारण बृद्धि की बात है कि वर्ल्ड बेंक, इण्टरनैशनल 
मनीटेरी फण्ड में स्थापित “बैंक आफ इंटर नेशनल सेटलमेंट” एक 
एसी केन्द्रीय मुद्रातीति की योजना का श्रोगणेश है जिसके अधीन 
सब राज्य उसी प्रकार से होंगे जैसे इंगलेण्ड के सब ज्वाएण्ट बक, 
बेंक आफ इंगलेण्ड के अधीन हें । 


इस विकास की एक दूसरी क्षितिज पर भी कल्पना की जा सकती 
हु । अभी तक ऐतिहासिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अन्त- 
' शष्ट्रीय विधान ने, निजी तौर पर उसके संरक्षण का पात्र होने का 
दावा करने वाले व्यक्तिगत स्वत्वों से बड़ी बृद्धिमानी के साथ बहुत 
ही कम सरोकार रखा हू । यदि पराए राज्य विदेशी होने के नाते 
उन्हें कुछ पीड़ा पहुँचाते हें ती उसकी दवा के लिए उनको अपने राज्य 
की ओ< देखना चाहिए । यदि अपने ही राज्य में उसके प्रति अन्याय 
हुआ तो अन्तर्राष्ट्रीय विधान उसे “घरेलू मामला” कहकर अपने क्षेत्र 
से परे मानता है । यह कहा जाता हे कि राज्य संत्रभु संस्था हे, 
इसलिए इस दशा में, उसके निश्चयों के औचित्य पर प्रहन करने का 
किसी को अधिकार नहीं है । 


. अस्तु, इत विषयों में यह असम्भव नहीं हू कि हम एक नए युग 
के दर पर खड़े हे। ऐसा कोई संद्धान्तिक कारण नहीं कि समृचित 
कार्य-प्रणाली होने पर किसी पराये देश के अन्यायपूर्ण कार्य से पीड़ित 
कोई विदेशी अस्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के समान किसी संस्था से 
न्याय माँगने का अधिकार न रखता हो । हाँ, यह अवश्य हे कि उसे अपना 
मकदमा ही नहीं साबित करना है बल्कि यह भी सबूत देना होगा कि उसे 
पीड़ा पहुँचाने वाले, राज्य में प्रचलित सभी व्यवस्था के अनुसा र वह अपने 
प्रति अन्याय का प्रतीकार न प्राप्त कर सका | फिर कोई कारण नहीं 
हैं कि यदि किसी नागरिक को, किसी राज्य में, वह अधिकार भोगने को 
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नहीं मिलता जिसके विषय में वह राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विधान से प्रणबद्ध 
हो चुका है, तो वह उस दोषी राज्य को किसी अन्तर्राष्ट्रीय अदालत 
के सामने अपने कार्य की सफाई देने के लिए खींच न का सके। सन्‌ 
१६१६ की शान्ति-व्यवस्था के अन्तगंत अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में ऐसी 
संधियाँ थीं जिनके कारण, जब तक राष्ट्रसंघ की शक्ति प्रभावपूर्ण रही, 
पूर्वी योरोप के अल्पसंख्यकों को राष्ट्र संघ के परिषद का सरक्षण प्राप्त था 
और वे पर्मानेन्ट कोर्ट तक जा सकते थे । संयुक्त राष्ट्र संघ का मान- 
वीय अधिकारों का घोषणापत्र उसी सिद्धान्त का अधिक व्यापक प्रयोग 
है । यद्यपि इसकी शक्ति नैतिक है नकि बैध, तथापि यह निस्संदेह 
एक अच्तर्राष्ट्रीय अधिकार-पत्र स्थापना की दिशा में प्रथम पण है । 
इसका यह अर्थ होगा कि व्यक्तियों को अपने राज्यों के विश्ुद्ध किसी 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सम्मूख अभियोग लाने का अधिकार होगा । 
मानवीय अधिकारों की इस अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन करने पर 
इन राज्यों को दण्डित होना पड़ेगा परन्तु यह योजना जिसके द्वारा 
व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय विधान का विषय हो जाय तथा उसे अपने शासन 
के विरद्र अधिकार प्रवत्तित करने का अधिकार हो अभी तक शशवा- 
वस्था में हे। परन्तु जितना ही हम इस विचार को उच्चनत करेंगे कि 
अन्तर्राष्ट्रीय विधान व्यक्ति की रक्षा के लिए है, उतना ही वह विधान 
व्यक्तियों के हारा अधिक माननीय शक्तित प्राप्त करेगा। इसी प्रकार 
द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ एक अन्‍्तराष्ट्रीय दण्ड विधान का भी 
विकास हो रहा है । ऐल्लिस देशों के नागरिकों द्वारा किए हुए युद्ध 
अप राधों का अभियोग तथा दण्ड पहले से कहीं अधिक संगठित रूप म॑ 
हुआ । इतिहास में पहले समय, एक संप्रभू राज्य के राजनेतिक 
नेताओं पर एक अभ्याक्रामी-युद्ध के लिए उत्तरदायी होने के कारण, 
न्यूरेम्बगें में अन्तर्राष्ट्रीय सेनिक न्‍्यायाधिकरण में अभियोग चलाया 
गया । यह एक नवीन न्यायिक प्रणालो थी । परन्तु जिस नेतिक निर्णय 
को इसने प्रवत्तित किया कि अभ्याक्रामी युद्धन्मानवता के 
(ः 
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प्रति एक अपराध हैँ, वह कम से कमर एक पोढ़ी पुराना है । इस प्रकार 
न्यूरेम्बर्गं -अभियोग के द्वारा विधि के प्रयोग में विकास हुआ । यह उम्ी 
प्रकार का है जिस प्रकार का विकास कॉमन लॉ का हुआ । 

इस समीक्षा के उपलक्षणों पर विचार करना उचित होगा। एक 
शताब्दी पूर्व ऑस्टिन के लिए, विधि की परिभाषा के सम्बन्ध में राज्य 
को सर्वोच्च तथा संयुक्त संगठन मानना उतना ही स्वाभाविक था 
जितना कि मध्यकालीन विचारकों के लिए एक विश्व-सा म्राज्य को । 
ऑस्टिन की दुनियाँ में, राज्य मानवी संस्थाओं के विकास की पराकाष्ठा 
था । प्रतिद्वन्दिता (एक राज्य की दूसरे के साथ) ही उसका नियम 
था । प्रतिद्वन्दिता के पीछे यह भाव था कि यदि हम प्रकृति की 
निस्सीम बूद्धिमता पर केवल भरोसा रखें तो वह स्वयं अन्ततः हरेक 
चीज को सही रास्ते पर ले आती हैँ | यह भावना श्८्वीं शताब्दी के 
उदार-आशावबादिता का फल थी । ऐडम स्मिथ ने भी जिस अदृश्य शक्ति 
का उल्लेख किया है, वह भी इसी आशज्यावाद का फल है । यही प्रवृत्ति 
बेंभथम के उस मौलिकवाद के पीछे है, जिसके अनुसार सभी सामाजिक 
ब्राइयों को दूर करने का एक मात्र उपाय “संविदा की स्वतंत्रता” 
माना गया है । यही भावना हेगल को भी यह कहने के लिए प्रेरित 
कर सकी कि ऐतिहासिक विकास का उहेश्य अधिकाधिक स्वतंत्रता 
की प्राप्ति हे । 

हमारी दुनियाँ आज दूसरे तरह की हैं । आज हम राष्ट्रीय पार्थक्य 
के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता से प्रभावित होते हें। सहयोग की 
भगबव्यकना हमें आकर्षित करती है न कि स्पर्द्धा के गुण । हम यह 
सीख गए हैं, कि ऐरिस्टॉट्ल का विचार कि राज्य का जीवन आत्मनिभर 
होना चाहिए व्यवहार में सम्भव नहीं है, यदि राज्य को अन्य राज्यों 
के साथ शान्तिमय तथा मैत्रीपृर्णं सम्बन्ध रखना है । यह एक महान 
समाज का एक भाग मात्र हैं जिसकी आवश्यकताएँ इसके प्रत्येक 
पक्ष के साथ घनिष्ठत: सम्बन्धित हें । 


१०० . राजनीति प्रवेशिका 


अब हम यह देख रहे हें कि जब तक मानव में आर्थिक बँटवारे की 
समान दाक्ति न हो संविदा की स्वतंत्रता का उसके लिए कोई अर्थ नहीं 
होता । पुराने जमाने में जिस प्रकार अपने ही राज्य में कुछ व्यक्तियों 
का विरोधी रहता भयानक समझा जाता था उसी प्रकार आज संप्रभ्‌ 
राज्य की अलग सत्ता भयंकर समभी जाती है । हमको' समाज के कार्यों 
के सम्बंध में ऐसा व्यवहारिक सिद्धान्त बना लेना चाहिए जिसमें शक्ति 
का संगठन या विभाजन इस रूप में हो कि जिन साधनों के द्वारा हमें 
बाध्य होकर काम करना या लेना पड़ता है, वे उसी सिद्धान्त के लक्ष्य . 
की पूर्ति करने वाले हों । अब यह प्रकट हो गया हे कि समाज के 
किसी एक अंग के हाथ में, बिना किसी बंधन के काम करने की पूर्ण. 
शक्ति दे देना अच्छे जीवन के साथ मेल नहीं खाता । आज से तीन सौ. 
वर्ष पर्व जिस प्रकार रोमन केथोलिक चर्च की संभता समाप्त हो गयी, 
उसी प्रकार आज के संसार में राज्य की संप्रमंता, भी गत-प्रयोग हो. 
गई है । 
हम राज्यों के परस्पर सम्बन्ध को असंगठित रूप में नहीं रहने 
दे सकते, और ज्यों ही हम इंनके संगठन की कल्पना करते हूँ, यह स्पष्ट 
है कि राज्य को संप्रभुता का अर्थ अराजकता होगी। वह अपने आच्त-. 
रिक भामलों की देख रेख करे, पर उन विषयों में मममानी करने का 
अधिकार उसे नहीं दिया जा सकता जिनमें दूसरे राज्यों का भी 
स्वार्थ हु । आज की हमारों परिस्थिति में हम राजनीतिक समस्याओं 
को ऐसी स्वाभाविक दृष्टि से देखेंगे जिसमें राज्य महान समाज का 
एक प्रान्त मात्र है। अतः हमें इस पर बल देता पड़ेगा कि 'राज्य के 
नियम, उन सुदूर-व्यापी हितों के द्वारा नियमित हैं । हम यह कह सकते 
है कि एंसे महान समाज को संगठित करना तथा उसके व्यापक क्षेत्र 
को नियंत्रण में रखने वाली उपयुक्त संस्था की रचना, बहुत ही बड़ा 
और कठिन काये है । किन्तु, इस प्रयास की सफंलता के लिए यह आव- 
क्यक हैँ कि हम इसी दृष्टि से, इस सम्बन्ध में बरांबर वित्ञार करते रह । 
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हमारे चित्त में यह बात जितनी ही बेठती जायगी कि राज्य की 
संप्रभुता एक बीते हुए ऐतिहासिक युग की बात थी, उतना ही हम अपने 
नये वातावरण के उपयुक्त विधान-शास्त्र की रचना की बात सोचेंगे । 
प्रावीन जगत की धारणाओं के आधार पर नया संसार' जीने की आशा 
नहीं कर सकता । 


दूसरी तरफ, यह भी संभव हे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमारी 
चेष्टा भज़ू हो जाय । जिन संस्थाओं ने अधिकार का अपहरण कर 
लिया है, वे आसानी से अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगी-सवेशक्तिशाली 
राज्य अपने अधिकारों के सीमाकरण के लिए प्रस्तुत नहीं होगा । हमारे 
सम्मुख जो युद्ध की अनेक सम्भावनाएँ हें उनको हम ध्यान में रखें, 
जेसे जातीयविद्वेष, तथा धार्मिक द्रोह, आर्थिक संघर्ष, तथा द्वितीय 
महायुद्ध के पश्चात्‌ उत्पन्न अमेरिका तथा रूस के मध्य विरोध, तो 
यह सोचना असंँगत नहीं होगा कि शान्ति की सम्भावना अत्यन्त ही 
न्यून है । राष्ट्र संघ के संक्राव तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार-पत्र 
में निस्‍्त्रीकरण के आदर्श को जो महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है वह 
केवर दिखलावा मात्र हैं, व्यवहार ये हम इसके लिए प्रस्तुत नहीं 
हैं। आज हम ऐसे शास्त्रों के भय से ग्रस्त हें जंसे कि संसार ने आज 
तक नहीं जाते थे। हमने प्रन्यास के सिद्धान्त कि अत्यन्त प्रशंसा की 
परन्तु हम अपने मेन्डट्स तथा ट्रस्ट-क्षेत्रों का प्राचीन उपनेशवाद के 
अनुसार शासन कर रहे हें । बहुत सी ऐसी बातें हें, जिन पर हम 
अपनी आशा आधारित कर सकते हें जेसे भारत को स्वतंत्रता प्रदान 
करना, जिसके विषय में मेकौले ने सौ वर्ष पर्व कहा था कि यह दिन 
इंगलैण्ड के इतिहास में सबसे महान दिन होगा । परन्तु अनेक ऐसी 
बातें हें जिनके कारण हम यह नहीं कह सकते कि प्रगति अवश्यं- 
भावी है । जैसे रूस तथा पर्वी यूरोप में साम्यवादी प्रयोग के नाम पर 
हुई. कट्टरपंथी अन्धवादिता, तथा नृशंसता; जर्मनी और जापान के 
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तथा व्यापकता के लिये आवश्यक है कि शान्ति से उत्पन्न होने वाले 
'फल के सम्बन्ध में सब का स्वार्थ और हित भी एक ही हो । न्याय- 
कार्य के लिये बलिदान हो जाने की भावना मानव-स्वभाव का अंग 
नहीं बन पाई है । अपना विचार भिन्‍त होने पर, हमने दूसरों के 
विचारों के प्रति सहिष्णुता नहीं सीखी है | हमारे आज के भगड़े 
धार्मिक युद्ध की तरह ही कट्‌ होते हैं केवल मतों का तत्व बदल 
गया है । 

हमारी ऐसी पीढ़ी को, जिसका पर खाई के बहुत निकट है, अपने 
भविष्य के विषय में आशावादी होने का अधिकार नहीं है उसे-सन्माग्गं 
मालम होने से ही यह साबित नहीं होता कि वह सन्‍्मार्ग पर चलेगी 
'ही। देखने में यह चीज चाहे कितनी विपरीत मालूम पड़े पर इसी 
में हमारी सबसे बड़ी आशा सन्निहित है। हमारे चारों ओर के भय 
इतने स्पष्ट और जशीघ्‌ हैं कि हम नयी बातें ढ़ ढ़ते ओर उनके प्रयोग 
करने के लिये बाध्य हैं। बड़े दुःखान्त अनूभवों से हमने आधुनिक 
सभ्य स्वभाव की दुर्बलता को पहचाना है | स्यात्‌ हमने यह भी जान 
लिया है कि इनकी शवित की परीक्षा पुन: लेने में क्या भय हें। 
केवल इतना ही ज्ञान हो जाने से कि यदि कोई व्यापक संघर्ष फिर 
हुआ तो सभ्यता की प्रसादि अतीत की स्मृति मात्र भी न रह जायगी, 
हमारे चित्त की प्रवृत्ति में परिवत्तंत हो जायगा और हम सत्य तथा 
तथा न्याय को कोरा, खोखलहा आदर्श मात्र ही न समभेंगे । अन्ततः 
सद्‌ जीवन के प्रति सबका समान स्वार्थ हो सकता है, और उसकी 
प्राप्ति में जो कठिनाई हैं, उसी के द्वारा उसके सौन्दर्य की अनुभूति 
हो सकती है । 


